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 ?

 श्री म०  स०  जैसा कि  मैंने  कहा हैं
 wales

 संभरण  से  ahs  हैं  लोगों
 को

 इस्पात

 देना  ।
 हाल  ही  में  उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिमी  बंगाल  में  बाढ़  भाई  थी  ।  तुरन्त  ही  हम  जितनी  जस्ते  क

 लिए  वाली  चादरें  भेज  सकते  थे  हमने  भेजीं  |  यह  सच  ह  कि  हम  देश  की  समस्त  श्रावस्यकताओ्ं क

 अनसार  संभरण  नहीं कर  क्योंकि  विदेशी  मुद्रा  सीमित  हैं  न्र  भी  सीमित  है  |

 समाचारपत्रों  के  लिये  समुद्री  तारों  को  सस्ती  दरें

 [*  १४३६.  श्री  बहादुर  fag  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यूनेस्को  भ्र ौर  इंटरनेशनल  टेली-कम्यूनिकेदान  यूनियन  नें  समाचारपत्रों  के  लिये  समुद्री

 तारों  की  सस्ती  दरों  के  बारे  में  कुछ  प्रस्ताव  रखें

 प्रस्ताव  का  पूर्ण  पाठ  क्या
 शरर

 क्या  भारत  सरकार  द्वारा  कुछ  प्रस्ताव  स्वीकृत  किये  गये  हैं  कौर  यदि  तो  वे  कया  हैं
 ?

 मूल wast में  ।
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 उपमंत्री  सतीश  यूनेस्को  के  महानिदेशक  श्र  इंटरनेशनल

 कम्यूनिकेशन  यूनियन  के  महासचिव  की  समाचार  संवाद  भेजने  की  समस्या  का  aaa  नामक

 रिपोर्टे में  अरन्य  बातों के  साथ-साथ  |

 ae

 पत्रा

 किये

 सदी

 तारी

 की  साती  दਂ  क  बारे  में  यूनेस्को
 के  महानिदेशक  की  सिफारिश युक्त  प्रस्ताव  भी  हैं

 विद्यमान  विनियमों  के  उपबन्ध  ny  प्रस्तावित  उपबन्धों  का  तुलनात्मक  विवरण

 पटल
 पर  रखा  जाता है

 ।
 [  देखिये

 परिशिष्ट  ५,
 अनुबन्ध  संख्या  Zo | |

 ')
 इंटरनेशनल  टेली-कम्यूनिकेशन  यूनियन  के  @ExE  में  प्रायोजित  इंटरनेशनल  टेलीग्राफ

 एडमिनिस्ट्रेटिव  कांफ्रेंस  तार  प्रशासन  के  समय  ये  प्रस्ताव  विचारार्थ  रख

 जायेंगे  ।  इस  सम्मेलन  की  कार्य-सूची  प्राप्त  होने  पर  भारत  सरकार  इन  पर  अन्तिम  रूप  से  अपने  विचार

 प्रकट  करेगी  |

 श्री  बहादुर  सिंह  :  क्या  साधारण  तौर  भ्रत्यावश्यक  दरों  में  वर्तमान  में  कोई  विसंगतियां हैं  ह त्रथातू (स

 टेलीप्रिटर  लाइनों  की  दरें  ate  समाचार  प्रसारित  करने  क  लिये  रेडियो के  माध्यम  से  भेजें  जाने  वालों

 समाचारो ंके  अधिभार में  कोई  अ्रन्तर है
 ?

 श्री  सतीष  चन्द्र
 :

 माननीय  सदस्य  का  प्रदान  यूनेस्को  कौर  इंटरनेशनल  टेली-कम्यूनिकेशन  यूनियन

 के  प्रस्तावों  से  सम्बन्धित  है  ।  श्री  वह  साधारण  तार  की  दरों  के  बारे  में  जानना  चाहतें  हैं  ।

 श्री  बहादुर  सिंह  :
 में

 जानना  चाहता  हूं  किं  इस  दिदा  में  क्या  स्थिति  है
 |

 श्री  vat  चन्द्र  :  भारत  में  दरें  पहले  ही  कम  हैं  ।  यदि  ये  सिफारिशें  स्वीकृत हो  गईं तो  श्रमिक

 नहीं  रहेगा  |  इंटरनेशनल  टेली-कम्यूनिकेशन  यूनियन  द्वारा  PEXE  में  इन  सिफारिशों  पर  विचार

 किये  जाने  के  चात  केवल  यह  किया  जायेगा  कि  झ्रत्यावव्यक  तार  संवाद  सम्बन्धी  दरें  जो  सामान्य  तार

 दरों  से  तिगुनी  वर्तमान  दरों  से  दुगुनी  हो  जायेंगी  ।  भारत  सरकार  सामान्यतया  इन  प्रस्तावों  का

 समर्थन  करती  हैं  ।  किन्तु  वसर  उपस्थित  होनें  पर  ही  वह  इन  पर  विचार  करेगी  ।

 युद्ध-विकास  रखा  पर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  पर्यवेक्षक

 1*  १४३७.  श्री  कृष्णा चाय  जोशी :  कया  प्रधान  मंत्री यह ह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 ्

 वि
 )  काश्मीर  राज्य  में  युद्ध-विराम  रेखा

 पर
 नियुक्त

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  कुल  कितने  पर्यवेक्षक

 ्य
 2  श  सनौर

 इन पर्यवेक्षकों पर  PERKY  में  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  है
 ?

 मंत्री  के  सभासंचिव  सादत  wet  at)  जम्मू  ae  काश्मीर  राज्य

 की  युद्ध-विराम  रेखा  पर  नियत  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यवेक्षकों  की  संख्या  निश्चित  नहीं  ह  किन्तु  उनमें  समय-समय

 थर  परिवर्तन होता  रहता  १  १९५६  को
 उनकी  संख्या  २६  थी

 संयुक्त  राष्ट्र  के  पर्यवेक्षकों पर  संयुक्त
 राष्ट्र

 संघ
 व्यय

 करता  किन्तु
 भारत

 सरकार

 क्षेत्रों में  राशन  यान्त्रिक  सेनिक  अस्पतालों  में  निशुल्क  चिकित्सा  व्यवस्था

 शादी  साधारण  सुविधायें  प्रदान  करती  है  ।  इन  सुविधाओं को  प्रदान  करने  में  जो  खच  होता  हे  उसका

 लेखा  नहीं  रखा  जाता  ह  ।

 श्री  कृष्णाचार्य  जोशी
 :  इन  पर्यवेक्षकों  की  कार्यावधि  एवं  राष्ट्रीयता  क्या  हैं

 ?

 सामान्यतया  एक
 श्री  सादत  चली  खां

 :  पर्यवेक्षकों  की  कार्य  Tala  दे कहे  दि  शिव  वर्ष हैं  ।  अनुमति  हो  तो  मैं

 उनकी  राष्ट्रीयता बता  दू
 ?

 मूल  स्वराज  में  ।
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 श्रिया  महोदय  :  वें  कितने  हैं  ।

 श्री  सादत  खां  :  प्रसाद  |

 ग्रास्ट्रेलिया  ;
 स्वीडेन  श्र  उरमूल |

 श्री  कृष्णा चाय जोडी जोशी
 :

 कया  ये  पर्यवेक्षक  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करते  यदि  तो  क्या

 युद्ध-विराम  रेखा  के  उल्लंघन  के  सम्बन्ध  में  हाल  में  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  है  ?

 श्री  सादत  wet  खां  :  युद्धविराम  के  उल्लंघन  की  स्थिति  में  वे  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करते  हैं  ।  यह

 सामान्य  नियम  है  ।

 pat  सिहासन  सिंह
 :

 इन  पर्यवेक्षकों  के  प्राजक  क्या  कार्य  हैं
 ?

 tat  सादत  wet  खां  :  भारत  ate  पाकिस्तान  में  युद्ध-विराम  समझौते  की  पूर्ति  पर  ध्यान  देना  ही

 इन  पर्यवेक्षकों का  काम  है  ।

 श्री  कामत
 :

 क्या  सरकार  को  इस
 के

 समाचार  मिले  हैं  कि  जम्मू
 शर

 काश्मीर  में  युद्ध

 विराम  रेखा  पर  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यवेक्षकों  को  ठहराने  के  लिये  अपन  सम्मति  प्रदान  करते  हुए  भी  पाकिस्तान

 सरकार  कौर  प्रधिकारीगण  पर्यवेक्षकों  को  सहयोग  प्रदान  नहीं  कर  रहे  हैं  तथा  वे  युद्ध-विराम

 रखा  पर  पर्यवेक्षकों  की  उपस्थिति  पर  रोष  प्रकट  कर  रहे  हैं  ?

 pal  सादत  wet  खां
 :

 श्रीमान्  हमारे  पास  कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 श्री  अन्न  स०  मूर्ति  :  संयुक्त  राष्ट्र  पर्यवेक्षकों  की  संख्या  में  परिवर्तन  के  क्या  कारण  हैं  ?  इस  संख्या

 में  वृद्धि  हो  रही  है
 प्र

 कमी
 ?

 श्री  सादत  चली  खां  :  भ्रावस्यकता  के  अनुसार  इनकी  संख्या  में  परिवर्तन  करना  मुख्य  सैनिक

 पर्यवेक्षक  के  विवेकाधीन  है  ।

 नये  काम  दिलाई  दफ्तर

 १४४०.  श्री  भक्त  दीवान  श्रम  मंत्री  ७  PENS  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  CY

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  श्व ताने  की  कृपा  करेंगे कि  जिन  ORY  नये  दफ्तरों को  स्थापित

 करनें का  विचाराधीन  था  उनके  बारे  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई  ह
 ?

 श्रम  मंत्री  खण्ड  भाई  :  तक  २४  नये  काम  दिलाऊ  दफ्तर  खोलने  की  मंजूरी  दी

 जा  चुकी  हैं
 ।

 उन  स्थानों  का  जहां  ये  दफ्तर  खोले
 सभा-पटल

 पर  रख
 दिया

 गया  हैं
 ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १०६  |

 श्री  भक्त  दीवान  :  इस  विवरण  को  देखने  से  ज्ञात  होता  है  कि  जो  २४  नए  रोजगार  दफ्तर  खोले

 गये  हैं  उनमें  से  किसी-किसी  प्रान्त  में  तो  चाय-चार  कौर  कहीं  पर  एक  भी  नहीं  खोला  गया  हैँ  जैसे  उत्तर

 प्रदेश  में  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वहू  कौन-सा  आधार  हैं  जिसको  दृष्टि  में  रख  कर
 ये  रोजगार  दफ्तर

 खोले जा  रहे  हैं  ?

 श्री  खण्ड  भाई  देसाई  :  १२५ नए  दफ्तर  खोलने  का  निर्णय  gat  है  ।  लेकिन  जब-जब  स्टेट

 गवर्नमेंट  की  तरफ  से  दरख्वास्त  जाती  उस  हम  सोचते  हैं

 श्री  भक्त  दर्शन
 :  इन  नए  १२५  दफ्तरों  के  बारे  में  क्या  राज्य  सरकारों  से  सुझाव  मांग

 लिये  गये

 हैं  प्रौढ़  क्या इस  बात  का  भी
 ध्यान

 रखा  जा  रहा है
 कि  जहां-जहां  कुछ  दिनों  पहले  ये  दफ्तर  बन्द

 कर

 दिये  गये  थे  वहां
 सब

 से  पहले  वे  खोले  जायें
 ?

 faa  भ्रंग्रेजी  { ||
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 श्री  ave  भाई  देसाई  :  मेरे  ख्याल  में  कहां  दफ्तर  खलने  चाहियें  ak  कहां  बन्द  करने  चाहियें

 यह  tet  गवर्नमेंट  की  डिस्क्रिप्शन  पर  हैं  ।

 श्री  भक्त  द्दीन  :  क्या  गवर्नमेंट  ने  विचार किया  हैं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  हमने  इस

 बात  की  की  हैं  कि  एक  करोड़  नए  व्यक्तियों  को  रोज़गार  दें  सकेंगे  कौर  इसको  ठप्टि  में  रखते  हए

 कया  गवर्नमेंट  को  विश्वास  है  कि  उन  १२४५  दफ्तरों  से
 हमारा  लक्ष्य  पूरा हो  जायेगा  या  कौर  दफ्तर

 खोलने  की  जरूरत  पड़ेगी  ?

 श्री  खण्ड  भाई  देसाई  जो  लक्ष्य  हैं  वह  अलग  से  हे  ।  लेकिन जहां  तक  इन  दफ्तरों  का  ताल्लुक

 १२५  नए  दफ्तर  खोलने  का  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  काल  में  ea  है  ।

 श्री सिहासन सिह  :  इन  रोज़गार
 दफ्तरों  के  ज़रिये  से  किस  हद  तक  देश  की  बेकारी  टूर  हुई

 क्या  गवर्नमेंट  बतला  सकती है  प्रौढ़  क्या  उसके  पास  इस  बारे  में  कोई  है ं?

 श्री  खण्ड  भाई  देसाई  :  दफ्तर  खोलने  का  जो  इसके साथ  बेकारी  का  सम्बन्ध

 नहीं है  |

 सरदार  प्र्  सि०  सहगल :  क्या  यह यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  यह ट  सुझाव
 दिया

 है

 कि  वहां पर र  हर  एक  \w SUG afar  में  एम्प्लॉयमेंट  एक्सचेंज  खोलने  की  व्यवस्था  की  जाये  ?

 श्री  खण्ड  भाई  देसाई  :  जब  उसके  पास  से  दरख्वास्त  तो  सोचा  जायेगा  |

 बंगाल  साल्ट  द. फंक्टरोज  कटाई

 1*१४४१.  श्री स०  चल  सामन्त :  कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मिदनापुर  उार  २४  परगना  जिलों
 में

 ard  पिछले  तूफान के  फलस्वरूप  परिश्रमी  बंगाल

 के  कण्टाई  स्थित  बंगाल साल्ट  फैक्टरी  की  कितनी  हानि

 क्या  सरकार  इन  फैक्टरियों को  सहायता  देने का  विचार  रखती

 यदि  तो  कितने  ware  ate  कितने  ऋण  देने  का  विचार  हैं

 )  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में
 बंगाल  साल्ट  फैक्टरी  में  प्रस्तावित  काम  का  परिमाण

 कितना  हैं

 उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 लगभग  ३५,०००  रूपये

 तथा  seq  विचाराधीन ह

 श्रमिकों  की  कुछ  सुविधाओं के
 ६,०००

 रूपये  व्यय  करने
 का  विचार हूं

 ।

 श्री To  चं०  सामन्त  :  फैक्टरी  द्वारा  कितनी  रकम  का  दावा  किया  गया  है
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  जहां  तक  मझे  ज्ञात  फैक्टरी  ने  कुछ  भी  दावा  नहीं  किया  है  ।  माननीय  सदस्य  ने

 स्वयं  ही  यह  मामला  मंत्रणा  समिति  में  उठाया  था  जिसके  वह  सदस्य  हैं
 ।

 tat स०
 चं०  सामन्त

 :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  ऋतु-विज्ञान  सम्बन्धी  झांकने
 एकत्रित  करने  के

 लिये  वहां  एक  झ्र धि कारी  नियुक्त  है  तथा  क्या  उक्त
 अधिकारी

 ने  तथ्य  दिये  थे  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  मुझे  ज्ञात नहीं  है
 |  ली

 eee
 मुझे fe  नहीं

 कि  इस  प्रकार  का  कोई  चीकारी  वहां  है  ।
 किन्तु  हमें

 जो  भी  ब्योरा  प्राप्त  हू

 उसके  ATATS  पर  कहा  जा  सकता  है
 कि

 वहां  भयंकर  तूफान  भराया
 था

 ।. -~

 अंग्रेजी  में
 ।
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 गन्दी  बस्तियां  हटाना

 FIVSR  श्री  गिडवानी
 क्या  वास  ale  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेगे  कि

 भारत  में  गन्दी  बस्तियां  हटाने  के  लिये  भ्र ग्र णी  परियोजनाओं के  सम्बन्ध  में  ११

 १८५६ को  चे चंडीगढ़  में  जो  राज्य  आयोजना  अधिकारियों  का  सम्मेलन  eal  क्या  उसकी  सिफारिशों

 पर  भारत  सरकार  ने  विचार  कर  लिया  कौर

 |  सम्मेलन  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  थीं  तथा  सरकार  ने  कौन  सी  सिफारिशें  स्वीकार

 [  श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  के  सभा सचिव  प०  so  भास्कर  )  भारत

 सरकार  को  ५ श्रम  यह  सिफारिशें  प्राप्त  नहीं  हैं  ।

 (#%  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 श्रीमती  कमलेन्द्मति  शाह :  कया  मैं  जां  सकती हं  कि  पिछले  दिनों  दिल्ली  में  प्लम्स  को  क्लीयर

 करने  का  जो  निर्णय  तश्ना  था  उसके  marae  कितने  xaey  को  क्लीयर  किया  गया  हैं  ate  वहां  पर  रहने

 वाले  कितने  व्यक्तियों  को  राहत  पहुंचाई  गई  है  ?

 part Jo To
 स०  भास्कर

 :
 इस  प्रदान

 का
 मूल  प्रदान

 से
 सम्बन्ध  नहीं है

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कह  दीजिये  कि  इसके  लिये  पु वे सूचना  चाहिये  |

 निम्न  प्राय  वर्ग  के  लिये  गह-निर्माण  योजना

 १४४३.  पण्डित  gto  ato  तिवारी  :  क्या  श्रीवास  कौर  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  कीं

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निम्न  ara  वर्ग  गह-निर्माण  योजना  के  wea  ऋण  देने  की  पद्धति के  बारें  में  राज्य

 सरकारों  को  कोई  ग्र नद डा  परामर्श  दिया  गया  है

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  योजना  के  प्रस्तर  ऋण  नगरीय  क्षेत्रों  प्रिया  सामुदायिक

 नामों  के  अन्तर्गत  वालें  क्षेत्रों  में  ही  दिया  जाता  हैं
 ?

 आवास  तथा  सम्भरण  मंत्री  के  सभा सल चित्र  प०  स०  भास्कर )
 Us

 सरकारों  को  निम्न  राय  वर्ग  के  लिये  गृह-निर्माण  योजना  परिचालित  करते  समय  सामान्य  रूप  में  कुछ

 ऐसे
 महत्वपूर्ण  उन्हें  बता  दिये  गये  थे  जो  योजना  की  क्रियान्विति  के  पूर्व  उनकी  प्रशासनिक  व्यवस्था

 को
 करने  थे  ।  योजना  में  निर्धारित  कुछ  मूलभूत  Wael को  उन्हें  विशिष्ट  श्रावश्यकताश्ों

 को  दृष्टिगत  करते  हुए  योजना  के  अधीन
 ऋण

 देने  के  लिये
 प्रशासनिक  कार्यवाही तय  करने  की  पर्याय

 छट  गई  |

 सुझाव द नहीं ।  ।.  यद्यपि  योजना  आरम्भ  करते  समय  राज्य  सरकारों  को

 दिया  गया  था  कि  जिन  स्थानों  में  मकानों  की  कमी  है  वहीं  इसे  सबसे  पहले  लागू  किया  किन्तु  उनकी

 सम्मति  में  जहां
 भी

 मकानों  का  है  इसे  लागू  करना  उनके  विवेक  पर  निरभर है  ।

 gto  ato  तिवारी  :  क्या  माननीय  सभासचिव  को  ज्ञात  हे
 कि

 कुछ  दिनों  पहले  ही  प्रभारी

 मंत्री  ने  एक  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  कहा  था
 कि

 नगरीय  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  के  मकानों  के  लिये  ऋण  देने

 का  निर्णय  किया  गया  हैं  तथा  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  ऋण  नहीं  दिया  जाता  है  ?.  =

 मल  रंगरेजी  में
 ।
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 श्री पु पर
 eto  भास्कर

 :  मुझे  मालूम  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  निश्चित  नहीं  कह  सकता  ।  किन्तु
 न्य

 क्षत्री  के  बारे  में  भाग  के  उत्तर  में  मैंने  जो  कुछ  कहा  था  ।  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  अभी  भी  कहता

 हूं  कि  यह  योजना  स्वधा
 नगरीय  क्षेत्र  तक  ही  सीमित  नहीं  है

 ।
 पंजाब  कौर  पेप्सू  सदृश  कुछ

 सरकारों  ने  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  मकान  बनाने  के  लिये  भी  रुपया  खर्चे  किया  है  ।

 ।  पण्डित  gto  ato  तिवारी  :  क्या  सरकार को  बिहार  सरकार  से  इस  का  प्रतिवेदन

 मला  है
 कि

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितने  मकान  बनाये  गये  हैं  अथवा  कितने  मकान  बनाने  के  लिये  afr  रकम ~

 दो
 गई  a

 ्

 श्री  To  Bo  भास्कर  :  किसी  विशेष  राज्य  के  अलग-अलग  अंकड़े  अथवा  राज्य  विशेष में  क्या

 हो  रहा  यह  मूल  प्रश्न  से  सम्बन्धित नहीं  है  ।  किन्तु  माननीय  सदस्य  की  जानकारी के  लिये  मैं  कह

 सकता हं  कि  १९५५-५६  में  बिहार  में  खर्चे  की  गई  राशि  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  इस  सभा  को  ९  अगस्त

 १९५६  को  अ्रतारांकित  संख्या  ५४३  के  उत्तर में  विवरण  २  में  बता  दी  गई  है  |

 दस्तकारी  को  वस्त्रों  के  लिये  प्रदशनालय

 UES  श्रीमती  तारके इव रो  सिन्हा  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  दस्तकारी  तथा  गुह  उद्योगों  इरादी  के  विकास  के  लिये  विविध  afar  भारतीय

 बड़ों  के  प्रदशनालयों  को  TTT  देने  की  दष्टि  से  कई  मंजिल  वाला  एक  भवन  बनाने  का  विचार  रखती

 रोक

 यदि  हां
 तो  निर्माण  की  अनुमानित  लागत  क्या  है

 ?

 उपमंत्री  water  चन्द्र )  खादी  ग्रामोद्योग भवन  कौर  केन्द्रीय

 नभ  उद्योग  प्रदर्शनालय  के  लिये  grave  व्यवस्था  की  दष्टि  से  नई  दिल्ली  में  कई  मंजिल  वाला  एक  भवन

 बनाने का  प्रस्ताव  हैं  ।  प्रस्तावित  भवन  के  लिये  उपयुक्त  स्थान  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  |

 इस  भवन  की  लागत  श्रभी  निर्धारित  नहीं की  गई

 तारकेश्वर  सिन्हा  क्या  इस  प्रद दना लय  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों

 चिह्र  राजस्थान  कौर  दूसरे  राज्यो ंके  प्रदर्शनालय भी  रहेंगे  भ्रमणा  क्या  इसमें  केवल

 या भोद् योग  शर  खादी  भवन  तथा  केंन्द्रीय  दस्तकारी  बोर्डे  को  ही  स्थान  दिया  जायेगा ?

 pay  सतीश  चन्द्र  :  प्रारम्भ में  यह  विचार  था  कि  सम्पूर्ण  राज्य  सरकारों
 के

 प्रशासन  कक्ष  उसी  भवन

 में
 रख  जायें

 |
 किन्तु  पुनर्विचार  करने  पर  उन्हें  उसी  भवन  में  रखने  का  निर्णय  छोड़  दिया  है

 |
 क्योंकि  ऐसा

 करने  के  लिये  यह  भवन  अत्यन्त  विशाल  बनाना  पड़ेगा  |  राज्यों  के  अपने-अपने  प्रदर्शनालय  हैं
 |

 अकेले  काश्मीर  प्रदर्शनालय  के  लिये  ही  विशाल  भवन  की  झ्रावश्यकता  है  ।  कौर  राज्यों  के  भी  प्रदर्शनालय

 हैं  तथा  इस  भवन  में  स्थान  के  लिये  अन्य  राज्य  सरकारों  से  भी  मांग  पैदा  हो  सकती  है  ।  अन्तिम

 निर्णय  यह  किया  गया  हैं  कि  केवल  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  कौर  केन्द्रीय  गृह-उद्योग  प्रद दना लय  को  ही

 स्थान  दिया  जाये  ।

 श्री  कामत  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 ?

 तारंक्रेश्वरी  सिन्हा :  वर्तमान  नवनिर्मित  ग्रामोद्योग  भवन  का  कया  होगा  ?
 क्या

 योग  भवन  की  सब  वस्तुएं  प्रस्तावित  भवन  में  ले  जाई  जायेंगे
 करेंगी  कौर  इसे  खाली  कर  दिया  जायेगा ?  इस

 सम्बन्ध  में  क्या  स्थिति  है
 ?

 शनी  चन्द्र
 :

 यह  भवन  किराये
 ये  पर  है  fi

 ा  गिया
 ही

 इसे  खाली  करना  पड़ेगा
 |

 अग्रवाल  में  |
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 न्य  फिलिप्स चैलेंज  ग्लोब

 * OXY Ym,  श्री  च०  रा०  चौधरी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार  को  मालूम  है  कि  न्यू  फिलिप्स  चैलेंज  जो  शझ्रोरियन्ट  लांग मैन  प्राइवेट

 मद्रास  ने  देश  के  कालेजों  कौर  स्कूलों  में  दिया  है  उसमें  काश्मीर  एक  स्वतन्त्र  कौर  प्लग रूप  में

 दर्शाया  गया  है  शर  उसे  भारत  का  एक  रंग  नहीं  बनाया  गया  झ्र

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  मथा  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 उपमंत्री
 अनिल  कु  ०  चन्दा  )  :  )  सरकार  को  हाल  ही  में  यह  मालूम  हुमा  है

 |

 मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 fat च०  आ ह  चौधरी  :  देश  की  दिक्षा  संस्थानों को  ग्लोब तथा  मानचित्र  देने  के  मामले में

 क्या  प्रक्रिया  अपनाई  गई  ?

 अनिल  कु०  चन्दा
 :

 हमने  कभी  किसी  स्कूल  को  मानचित्र  अथवा  एटलस नहीं  दिया  है
 ।

 रामा  राव
 :

 क्या  सरकार  ऐसे  विदेशी  सार्थों  को  इनके  भ्रामक  देती  हैं  जो  राजनीतिक  उद्देश्यों
 ५४  ०६ ११६  ब3८

 के  कारण  इनमें  गलत  बातें देते  हैं  ?

 श्री  अनिल  क०  चन्दा
 :

 हमने  उन  सोथो  को  कोई  प्राप्त  नहीं  दिये  हैं  ।

 श्री  वेलायुधन :  क्या  सरकार  ऐसे
 व्यक्तियों  जो  आजकल

 हमारे  देश  के  हितों  के  विरुद्ध

 मानचित्र  बनाते  हैं  तथा  उनका  वितरण  करते  कोई  प्रतिबन्ध  लगा  सकती  है  ?

 श्री  अनिल  कु०  चन्दा
 :

 यदि  ऐसे  मानचित्र  देश  में  बनाये  जाते  हों  तो  हम  कार्यवाही  कर  सकते

 हैं  परन्तु  यदि  cet  विदेशों  से  होने  वाले  मानचित्रों  तथा  एटलसों  के  बारे  में  है  तो  हम  समुद्र  सीमा

 मुल्क  अधिनियम  के  ऑ्रधीन  कार्यवाही  कर  सकते  हैं

 श्री  कामत
 :

 क्या  सरकार  को  यह  समाचार  मिला  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों ने  बहुत  श्रमिक

 मर्डर  सा रथों  को  दिये  हैं  तथा  यदि  तो  क्या  सरकार  इसकी  जांच  करेगी  शर  इन  शायरों  को

 रह  करेगी ?

 श्री  प्रतीत  चन्दा  :  हमें कोई
 जानकारी  नहीं है  ।

 श्री च०  रा०  चौधरी  :
 ऐसे  मानचित्रों  का  इस  देश  में  आयात  क्यों  किया  जाता |  जिनमें  काश्मीर

 को  एक  अलग  देश  दिखाया गया  है  ?

 श्री  अनिल  कु०  चन्दा
 :

 जैसे  ही  हमारा  ध्यान  इस  कौर  दिलाया  हमने  कार्यवाही
 की

 तथा

 कार्यवाही  करने  से  पूर्व  हम  महासर्वेक्षक से  इसकी  जांच  कराते  हैं  क्योंकि  हमें  अपने  महासर्वेक्षक से

 शिक  रिपोर्ट लेनी  चाहिये  ।

 हारणार्थो  श्रम रदा  (

 [*  १४४६.  श्री  संगण्णा
 :

 कया  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्र  से  उड़ीसा  के  श्रम रदा  रोड़  में  एक  दारणार्थी

 उपनगर  बसाने  के  लिये  वित्तीय  सहायता  मांगी  कौर

 मलना
 यदि  तो

 इस  मामले
 में

 सरकार
 की  कया

 प्रतिक्रिया
 है

 ?

 मूल  म्रंग्रेजी  में  ।
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 पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  नहीं  ।  परन्तु  उमरदा  में  एक  मार्ग  शिविर

 स्थापित करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  संगण्णा  :  उड़ीसा  में  अरब  तक  कितने  उपनगर  बसाये  गये  हैं  तथा  प्रत्येक  उपनगर  की  आर्थिक

 स्थिति क्या  है
 ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :

 यह  एक  बड़ा  प्रशन  है

 ।

 मुख्य  प्रश्न  4 Smt  रोड  उपनगर

 के

 बार  में  aT में
 उड़ीसा  के  उपनगरों  की  संख्या  इस  प्रकार  नहीं  बता  सकता  |  कुछ  उपनगरों  में  स्थिति  भ्रर्च्छ दरी है  तथा

 कुछ्  की  स्थिति  में  सुधार  की  जरूरत  है  ।  मैं  इसकी  जांच  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  संगण्णा  :  उड़ीसा  के  कोरापुर  जिले  में  मलकानगिरि  में  एक  शरणार्थी  उपनगर  बसाने  क्रम

 प्रस्ताव  था  ।  क्या  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  हैं
 ?

 मेहर  चन्द  खन्ना  :  यदि  माननीय  सदस्य  बड़ी  योजना  अज्ञात  कृष्णगिरि  कमी  विकास

 कृष्य करण  यो  जना  की  कौर  निर्देश  कर  रहे  हैं  तो  मैं  यह  कह  सकता  हं  कि  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्ली

 Sf at Ao ao  ब०  विमर्श  राव
 प* १४४७

 बाबू  रामनारायण  fag

 क्या  उत्पादन  HAT  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह
 सच

 हैं
 कि

 खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्ली  के  कुछ  च  वेतन  प्राप्त  कर्म  चोरियों

 की  एक  वर्ष  में  दो  वेतन-वृद्धियाँ  की  गई  तथा  कम  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  की  उपेक्षा  की  गई

 यदि  तो  वेतन  वृद्धियों  की  स्वीकृति  का  विनियमन  करने  के  लिये  कोई  नियम  ix

 अ्रखिल  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  ने  अ्रपने  व्यापार  लेखा  कर्मचारियों  की

 विधियों  के  बारे  में  क्या  नीति  बनाई  हैं
 ?

 उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )
 भवन  के  कर्मचारियों  का  ग्र धिक तम  वेतन  ४०  ०

 रुपये  प्रति  मास  है  ।  एक  वर्ष  में  किसी  भी  कमेंट्री  को  दो  नियमित  वेतन-वृद्धियाँ  नहीं  दी  गई  परन्तु

 REUSE  में  निर्धारित  वेतन क्रम  में  उनके  वेतनों  का  विनियोग  करने  के  कुछ  कर्मचारियों

 को  कुछ  अ्रधिक  लाभ  हो  गया  ह  |

 ग्रोवर
 (a

 परीक्षण  के  झ्राधार  पर  प्रारम्भिक  नियुक्तियां  की  जाती  हूं  जिसके  पश्चात्

 निर्घारित वेतन क्रम  में  वेतन  निश्चित  किये  जाते  हैं  ।  बाद  में  सामान्य  नियमों के
 अनुसार

 विधियों

 का  विनियमन किया  जाता  है

 श्री  त०  धन  विपुल  राव  इन  कर्मचारियों  में  कितने  प्रतिदिन  अस्थायी  हैं  ?

 ये  सभी  खाली  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  के  कर्मचारी  हैं  ।  मेरे  विचार  में  wed श्री  सती दा  चन्द्र

 अथवा  स्थायी  ऐसा  कोई  वर्गीकरण  नहीं  हैं  ।

 श्री  त०  धन  faze  राव  :
 क्या  इन  संस्थानों  में  दूकान  तथा  संस्थापन  अधिनियम  लागू  कर  दिया

 या  है  तथा  यदि  तो  क्यों  लागू  नहीं  किया  गया  हैं
 ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :  मेरा  विचार हैं  कि  यह  लागू किया

 जा  चुका है
 ।  इसका  प्रबन्ध  करना  TIS is4

 सरकारों  का  काम  है
 कि

 यह  लागू  हुमा
 है

 waa  नहीं
 |

 a  eg

 ce  ae
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 दें  तलाशा  ware सि०  सहगल  :  जेसा  कि  माननीय  उपमंत्री  प  नतावन  1५1  ग्रामोद्योग  भवन  क

 कितने  कर्मचारियों  की  कुछ  प्रतीक  वे  तन-वृद्धि  की  गई  है
 ?

 श्री  पतोड़ा  चन्द्र  :  प्रशन  समस्त  खादी  ats  के  सम्बन्ध  में  नहीं  हैं  ।  यह यह  नेसन  खादी
 ग्रामोद्योग

 नई  दिल्ली  के  बारे  में  है  ।  नये  वेंतनक्रमों  के समायोजन  के  कारण  १८  अथवा  व्यक्तियों की

 कछ  श्रमिक  बैंगन-विधि  हई  हैं  ।

 श्री  बवेलायधन  :  माननीय  उपमंत्री  ने  बताया  कि  किसी  भी  कर्मचारी  की  दो  नियमित

 वृद्धियाँ  नहीं की  गई  हैं  ।  क्या  नियुक्ति  करतें  प्रारम्भ  में  वेतन  दो  वेतन-व  धियां  करके  दिया  गया  था  ?

 क्या  इस  संगठन  में  ऐसी  नियुक्तियां  की  गई  थीं  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  मैंने  बताया कि  न्  284%  से  यह  वेतन क्रम लागू  हुए  |  उससे  पुर्व  बेतनक्रम

 नहीं  थे  ।  उनकी  अ्रहंता  तथा  अनुभव  के  अनसार  frase  किये  जातें  थे  तथा  उनका  वेतन  भी

 इसी  आधार  पर  निश्चित  किया  जाता  था  ।  कुछ  दिन  पूर्व  ही  ये  वेतन क्रम  किये  गये  हैं  तथा

 कर्मचारियों  को  यह  वेतन क्रम  दिये  गये  ।  में  माननीय  सदस्य  को  भ्राइवासन  दे  सकता
 हुं

 कि  दोहरी  वेतन

 वृद्धि  नहीं  की  गई  थी  ।

 श्री  ब०  स०  मूर्ति  :  प्रदान  यह  हैकि  कुछ  उच्च  वेतन-प्राप्त  पदाधिकारियों  को  वेतन-वृद्धि  यां दी गई

 हं  जबकि  कम  वेतन  पाने  वालें
 कर्मचारियों

 को  कुछ  भी  नहीं  दिया  गया  ।  मैँ  माननीय  उपमंत्री  से  स्पष्ट

 उन  चाहता  ।

 श्री  सती दा  चन्द्र  :  प्रथम  भवन  में  कोई  उच्च  वेतन  कर्मचारी गा  ee  नग  नहीं
 है  ।

 जैसा
 कि

 मेंने

 बताया  भवन  के  प्रबन्धक  का  अधिकतम  वेतन  Yoo  रुपये  मासिक है  ।  में  नहीं  जानता  कि  माननीय

 सदस्य  उच्च  वेतन  प्राप्त  पदाधिकारी  किसको  कहते

 श्री  ब०  स०  मूर्ति :  यह  प्रदान  में  है  ।

 सती दा  चन्द्र  :  यह  गलत है  |  इसीलिये  मैंनें  कहा  कि  अधिकतम  वेतन  ४००  रुपये  मासिक  हैं  ।

 श्री to  स०  मूर्ति  :  माननीय  उपमंत्री  ने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  था

 पाध्या  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  समझना  चाहिये  ।  अधिकतम  वेतन  ४००  रुपये  प्रति  मास

 हूँ  तथा  यह  प्रबन्धक  का  वेतन  हैं
 ।

 गिलो
 ।

 कोयले  का  उत्पादन

 Qwve  श्री  देवेन्द्रनाथ  सर्मा  :  क्या  उत्पादन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मारघेरिटा
 तथा

 मांग  कोयले  की  खानों
 का

 उत्पादन
 कम

 हो  गया

 a

 ह  ary

 )  यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 माननीय  सदस्य  म
 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश

 मारघेरिटा  कोयले  की  जिसका  मालिक  श्रीराम  रेलव ेव्यापार  समवाय  की  करार  निर्देश  कर

 हे  यदि  तो  इन
 चारों  कोयलें

 की
 खानों  का  उत्पादन

 घट
 गया

 उत्पादन
 घटने  का  तियांग  कोयले

 की
 खान

 क
 भूगभ  मे  श्राग  लग  जाना  हैं

 |

 ?

 is  es
 pal  देवेन्द्रनाथ  सर्मा

 :
 कया

 उत्पादन  घटने
 का  कारण  प्रबन्धकों  तथा  मज़दूरों

 |  में  विवाद  है  ee

 मूल  भश्रंग्रेजी  में
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 शो  सतीश  चन्द्र  :  मुझे  इसकी  जानकारी  नही ंहै  |  यह ह  ग्रासिम  की  कोयले  की  खानें  गर-सरकारी

 मझे  प्राप्त  जानकारी  के  अनसार  एक  कोयले  की  खान  में  आग  लग  गई  थी  जिसके  कारण  उत्पादन

 कम  हो  गया

 |  श्रीमती  तारकेश वरी  सिन्हा  :
 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  रानीगंज  तथा  झरिया  कोयले  की  खानों

 समन  अन्य  विभिन्न  कोयले
 की

 खानों  में  लगने  के  समाचार  बहुधा  मिलते  हें  सरकार  इस

 क  इन  कोयले  की
 खानों  में

 a
 अधिक  फैल  जाने  से  पूर्व  क्या  विशेष  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर

 रद्द  /

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :  इस  बारे  में  सभी  संभावित  पूर्वोपाय  किए  गए  कुछ  दिन  पूर्व  मैंने

 श्री  सतीदा  चन्द्र
 :

 इस
 बारे  में

 सभी  संभावित  पूर्वोपाय  किये  गए  हैं  ।  कुछ  दिन  पूर्व  मैंने

 उत  विषय  के  एक  प्रदान  का  उत्तर  दिया  जिसमें  खुलासा  तौर  पर  बताया  था  तथा  एक  विवरण  भी

 दिया  था  ।  यह  एक  बड़ा  विषय  परन्तु  कोयले  की  खान में  प्राग  बढ़ने  का  कोई  खतरा  नहीं  है  ।  उसको

 पूर्णतया  बुझाना  कठिन है  परन्तु  कोयले
 कौ

 खानों  के  मालिकों  तथा  कोयला बोर्ड  द्वारा  सहायता  दिये  जाने

 प्  इसको  दबाने  के  प्रयत्न  किये  जाते हैं

 बोस  :  क्या  कारण  का  TAT  लगाया  गया  है  तथा  क्या  उस  क्षेत्र  को  बन्द  करके  प्राग  को  एवन

 कप  प्रयत्न  किया  गया  है
 ?

 |
 थ | श्री  सती दा  चन्द्र  इस  समय  सभी  रागों

 को
 दबा  दिया  गया  है  पर्वा  वह  कई  कोयले की  खानों

 म
 फल

 सक्ती

 त

 मैका
 कि

 मैने
 बतासा  उनको  पूर्णतया  बुझाना  सम्भव  नहीं  हं  eae कं  व्यक्तियों  तथा  कोयला  बोर्ड  के  द्वारा  सहायता

 उपाय  किये
 जा  सकते हैं  ।

 भारत
 पाकिस्तानियों

 अवध
 प्रवेश

 *
 R¥Xo,  श्री  प०  ला०  बारूपाल :  क्या  प्रधान  मंत्री यह यह  बताने  की  कपड़ों  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कौर  न् नाठमर  की  सामानों  से  सैंकड़ों

 मनमानी  बिना  पास-पोर्ट  के  पाकिस्तान  से  भारत  कौर  भारत  से  पाकिस्तान  भ्राता-जाते  रहते  रोक

 )  यि  1,  तो  क्या  सरकार  इस  मामले  में  कोई  ठोस  कार्यवाही  करना  चाहती  है
 ?

 बारीक-कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  सादत  चली  राज्य  सरकार

 स  रचना  मागो  जा  सहा  ह  |

 श्री प०  ला०  बारूपाल  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  जो  भारत  स्थित  पुलिस है  उसको  तस्कर

 व्यापार  करने  वाले  कौर  भरत  से  पाकिस्तान  जाने  वाले  व्यक्ति  कुछ  ले  दे  कर  राजी  कर  लेते  हैं
 —— = =  से  सरकार  के  पास  कोई  सही  सूचना  नहीं  पहुंच  रही  है

 श्री  सादत  प्रति  खां  :  यह  बात  तो  नहीं  श्रानरबल  मेम्बर  जरा  कुछ
 दिन

 इन्तजार  करें

 मद

 जा  जरगा  ता  न्र बात  का  पत्ता  जागेगा  परवल

 हो

 रदा

 ।

 प०  ला०  बारूपाल :  जो  कुछ  हो  रहा  है  वह  तो  हमें  मालूम  लेकिन  इसकी  जांच  करने  के

 fea  सरकार  कोई  आयोग  नियुक्त  करेंगी  ?

 श्री  सादत  शर्ली  खां  :  जब  आनरेबल  मेम्बर  को  मालूम है  तो  फिर  वह  पूछते  कयों  हैं  ?

 श्री प०  ला०
 बारूपाल  :  मैं  इसलिये

 पूछ
 रहा  हूं  ताकि  इस  तरह

 की
 बातों  को  रोका  जाये किन

 मूल  नयन  में  ।



 १५२२  Hah  उस  २१  दिसम्बर  १९५६

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  पहले  ASF  को  लखना  चाहिये  ।  यदि  उनको क

 जानकारी हैं  तथा  वह  उसको  ठीक  कराना  चाहते  हैं  प्रिया  उसकी  जांच  कराना  चाहते  हैं  तो  केवल  wet

 पर्याप्त नहीं  है  ।

 १  भार पंडित  हवा  ना०  तिवारी :  क्या  सरकार  यह  बता  सकती  है  कि  कितने  पाकिस्तानी  रत में

 प्रबंध  रूप  से  wey  भी  ठहर ठहरे हुए  हैं  ?

 श  साल  चली  a~ al  यदि  माननीय  सदस्य  प्रति  प्रदान  रखें  तो  मैं  उसका  उत्तर  दे  सकता  हूं  |

 श्री  कामत
 :

 क्या
 सभा

 सचिव  को  जानकारी है  कि
 उनके  गह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  ने

 es

 दिन  पूर्व

 इम

 सभा  में  बताया

 था  कि

 कुछ  पाकिस्तानी  अवैध  रूप  से  भोपाल  में
 घुम  जाये  थे

 शरर  उनहोंने साम्प्रदायिक  गड़बड़  उत्पन्न  at  दी  थी  ate  उनसे  एक  बेतार  का  टांसमीटर जब्त  किया  गया  था  ?

 यदि
 तो

 कया  वे  पाकिस्तानी  भारत  से  निकाल  दिए  गए  ?

 श्री  सादत  wet  खां  :  गृह-मंत्री  से  पूछा  जाना  चाहिये  ।

 श्री  गिडवानी  :  कल  कुछ  पाकिस्तानी  बन्दी  बनाये  गए  थे  क्योंकि  वे  बिना  किसी  cae  के

 wera
 भारत  थे  |  क्या  सरकार  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  कर  ela  जिससे  कि  भारत  में  भी  बिना

 पासपोर्ट के  न  घस  ?

 श्री  सादत
 चली  खां  :  जो  रन  प्रस्तुत  किया  गया  था  उसका  इससे  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  ।  यह

 समाचार  मात्र  हे  जो  समाचारपत्रों में  छपा  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  वे  जांच  करेंगे  |

 श्री  जांगड़े  :  सरकार  उन  पाकिस्तानियों  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  हैं  जिनको  कारावास

 की  सजा  दी  गई  है  परन्तु  जो  छोड़  दिए  गए  हैं  प्रौढ़  उन्होंने  पाकिस्तान  वापिस  जाने  से  इनकार  कर  दिया  है
 ?

 सादत  खां  :  में  इस  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  |

 महोदय :  क्या  सरकार  के  इस  सम्बन्ध  में  विवश है
 ?  कुछ  दिन  पूर्वे  यह  गृह-मंत्री

 से  पूछा  था  तथा  श्री  दातार  ने  भी  यही  कहा  था  ।
 पाकिस्तानी  बिना  पासपोर्ट  के  यहां  जाते  हैं  तथा

 नियमों  तथा  विनियमों  के  wera  उनको  बन्दी  बना  कर  कारावास  भेजा  जाता  हैं  ।  छट  जानें  पर  वह  वापिस

 जाना  नहीं  चाहते  इसलिये  केवल  कारावास  हो  से  वह॒  यहां  स्थायी रूप  से  रहने  लगते  |  इसलिये

 माननीय  मंत्री  को  अवस्य  उत्तर  चाहिये  ।

 श्री  सादत  watt  खां  :  मैं  नहीं  जानता  कि  उन्हें  जबरदस्ती  भेजा  जाये  अथवा  रहने  दिया

 जाये  ।  मैं  यह  नहीं  बता  सकता  |  यह  गृह-मंत्रालय  बता  सकता

 श्रिया  महो  दय  गह-मंत्रालय  का  प्रदान  है  इसलिये  वैदेशिक-क  मंत्रालय  इसका  उत्तर  नहीं

 दे  सकता

 उठ  प्राचीन  प्रमाणपत्रों  वाले  दारणार्थों

 1*१४४५१.  श्री  रामानन्द दास  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  बहुत  से  दारणार्थी  झूठे  प्रदान  प्रमाणपत्रों
 से  चुस

 ह

 जव  sr  क्षणों क्या  यह  सच  है  कि  उपर र
 wey खत  नगर  सें  सरकार  ने  इनको  grata  सुविधायें  देने  से

 तै  marr इनकार  कर  दिया  जल  wt
 eee  ee  ee  ह  क  कत  ज  राक

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  प्राधिकारियों  नें  इनको  पाकिस्तान  छोड़ने  दिया  तथा  भारतीय

 क्षेत्र  में  घुसने  दिया  ate  भारतीय  चौकी  पदाधिकारियों  ने  भी  भारत  में  विदेशी  व्यक्तियों  के  प्रदान  अथवा

 घुसने के  सामान्य  नियमों  का  पालन  न  करके  उनको  भारत  घुसने  दिया
 ?

 उपमंत्री  अनिल हि ०
 :

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  राज्य-सरकारों

 से  प्रतिवेदन  मांगा  गया  है  ।

 हो०  Ato  मुकर्जी  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  जो  झा  प्रब्रजन  प्रमाणपत्रों  से  ए

 हैं  उनका  दोष  नहीं  है  परन्तु  संभवतया  उस  देश  के  कुछ  बुरे  व्यक्तियों  ने  उन्हें  तंग  किया  क्या  सरकार

 हमें  प्रशासन  देगी  कि  जो  व्यक्ति  झूठे  प्यार
 जन

 प्रमाणपत्रों  से  रखा  गए  उनके  साथर  सहानुभूति  का

 हार  करें  ?

 फ्री  अनिल  कठ  चन्दा  मैं  कह  चुका हैं  कि  हमने  परिचित  बंगाल  सरकार से  रिपोर्ट  मांगी  है  ।

 जब
 तक  हमें  रिपोर्ट  नहीं  मिल  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  हमारे  लिये  भ्रत्यन्त  कठिन है  ।

 श्री  रामानन्द  दास  :  इस  आधार  पर  कि  पाकिस्तान  प्राधिकारियों  ने  बहुत  अधिक  व्यक्तियों  को

 पाकिस्तान  छोड़ने  दिया  तथा  भारत  में  घुसने  दिया  ्  भारतीय  चौकी  पदाधिकारियों  ने  भी  उन्हें  रखने

 दिया  तो  उनको  पुनर्वास  भ्रनुदान  देने  से  क्यों  इनकार  कर  दिया  गया  ?

 अनिल  क०  चन्दा  :  इस  बारे  में  हमें  कोई  सरकारी  जानकारी  नहीं  है  हमने  सम्बन्धित
 राज्य

 सरकार  से  ब्यौरेवार  रिपोर्ट  भेजने  को  कहा  है  |

 श्रीमती  रेणु  चक्रवातों  :  गत  तीन  भ्रमणा  चार  महीनों  से  त्रिपुरा  तथा  पश्चिमी  बंगाल  की  जनता

 इन  झूठे  प्रजनन  प्रमाणपत्रों  से  ग्रीन  वाले  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  ही  विचार  कर  रही  है  ।  पुनर्वास  मंत्री

 से  भी  कितने  ही  प्रश्न  पूछे  गये  हैं  ।  क्या  पश्चिम  बंगाल  अथवा  त्रिपुरा
 सरबवगार TNT  ने  केन्द्रीय  सरकार  को

 यह  बताया  है  कि  उनकी  संख्या  २४,०००  के  लगभग  है  ?

 शो  अनिल  क्०  चन्दा  यह  विशेष  प्रत  पश्चिम  बंगाल  के  सम्बन्ध  में  है  ।  त्रिपुरा  के  बारे  में

 माननीय  पुनर्वास  मंत्री  स्थिति  स्पष्ट  कर  सकेंगे  ।

 पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  :  स्थिति  यह  है  कि  लगभग  २५,०००  व्यक्ति  झूठे  प्रदान

 प्रमाणपत्रों  से  त्रिपुरा  में  ard  ।  वे  वहां  गत  तीन  अ्रथवा  चार  महीनों  से  हमने  उन्हें  कोई  मान्यता

 नहीं  दी  है  क्योंकि  इस  प्रश्न  की  जांच  हो  रही  है  कि  एक  ऐसे  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  को  जो  झूठे  प्रदान

 प्रमाणपत्र  से  भारत  में  प्राता  भारत  में  पुनर्वास  सुविधाऐं  दी  जायें  श्रथवा  नहीं  ।  परन्तु  त्रिपुरा  में  तदर्थ

 ग्रा घार  पर  दी  जाने  वाली  सहायता दी  जा  रही  है  ।  मेरे  विचार  से  शिविरों  में  उनकी  संख्या  9Y 900 Vo.)

 है  ।  मैं  यह  केवल  याद  से  बता  रहा  हूं
 तथा  इसको  ठीक  किया  जा

 सकता
 है

 ।

 उत्तर-पूर्वी  सीमान्त  अभिकरण  में  वन  पदाधिकारी  की  हत्या

 1*१४४५२.  श्री  हो०  ना०  मुकदमों
 :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ५  EXE  को
 या

 उसके  रास-पास  उत्तर-पूर्वी  सीमान्त  अभिकरण
 के

 तेजू  नामक

 स्थान  में  डिवीजनल  वन  पदाधिकारी  के  कार्यालय  के  एक  सहायक  श्री  हरिदास  भट्टा चा यें  की  काम  पर

 तैनात  रहते  हुए  जिन  दशकों  में  हत्या
 की

 उनके  बारे  में  जांच
 की

 गयी
 और

 यदि  तो  क्या  परिणा नला
 म

 gar
 ?

 —o  nn eee

 TT
 ap  |

 }
 गा
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 मंशी  के  सभा-सचिव (  श्री  सादत  welt  :  at  ह्  भट्टाचार्य
 की  कथित  हत्या  की  परिस्थितियों  की  जांच  की  जा  रही  ज्योंही  यह  जांच  पुरी  हो  जायेगी  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |  आवश्यकता  हुई  तो  काननी  कार्यवाही  शुरू  की  जायेगी  ।

 फलों  ही०  Ato  मुकर्जी  :  मुत  पदाधिकारी  के  भाई ने  इस  area  का  झ्र भ्या वेदन  दिया  था  कि  दन

 विभाग  के  कर्मचारियों  ने  दाव  जला  दिया  कौर  उन्हें  इस  बात  की  कोई  सूचना  नहीं  मिली  कि  उसके

 सम्बन्धियों  ने  भ्रन्त्येप्टि  क्रिया  की  ।  क्या  सरकार  उस  अभ्यावेदन  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  कर
 रख

 ?

 श्री  सादत  चलो  खां  :
 मुझे  मालूम  नहीं  किन्तु  मैं  जांच  करूंगा  :

 श्री  lo  ना०  मुकर्जी  :  क्या  सरकार  जानती  है  कि  झा साम  में  एक  राष्ट्रीय  साप्ताहिक

 अरुणोदय  जैसे  कुछ  पत्रों  ने
 कहा  है  कि  इस  घटना  की  कुछ  बहुत  संदेहपूर्ण  परिस्थितियां  हैं  झोर  जो

 शिकारी  घटनास्थल  पर  या  उसके  ATA-T  राहत  पाया  वह  दिल्ली  गया  था  जब  कि  उस  विषय

 की  सच्ची  बातें  मालूम  करने  के  लिये  उसका  साक्ष्य  झा वद यक  था  ?

 श्री  अनिल  कठ  चन्दा  :  इन  समाचारों  की  झर  हमारा  ध्यान  दिलाया  गया  है  ।  मुझे  भी  वृत्त

 व्यक्ति  के  सम्बन्धियों  से  कुछ  पत्र  प्राप्त  हुए  इस  मामले  की  गंभीरता  को  देखते  हुए  हमने  इस  मामले

 की  जांच  के  लिये  एक  विशेषज्ञ  भेजने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  सें  सहायता  मांगी  है  कौर  वह  विशेषज्ञ  गनी

 काम कर  रहा  है  ।  जब  तक  कि  उसका  प्रतिवेदन  हमें  उपलब्ध  न  हो  सभा  में  कोई  राय  जाहिर  करना

 कठिन  है
 ।

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी
 :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  पत्र  में  कोई  उचित  पुलिस  नहीं  है  रोक  वहां

 पदाधिकारी प्रपनी  जान  खतरें  में  डाल  कर  काम  कर  रहे  हैं
 ?

 स छा
 श्री  अनिल  हि७  चन्दा  इसी  कारण  हमने  केन्द्रीय  पुलिस  की  Tet  यता  मांगी है  ।

 रामा  राव  :  मामला  बहुत  गंभीर  होते  हुए  भी  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  में  साढ़े  तीन  महीने

 से  अधिक  विलंब  लगने  का  कया  कारण  है  ?

 श्री  अनिल  कठ  चन्दा  :  घदाधिवारी  नियुक्त  करने  के  लिये  हमें  केन्द्रीय  प्रशासन  से  पत्र-व्यवहार

 करना  पड़ा  ।
 उसमें  कुछ  समय  लगना  ही  है  ।

 आकाशवाणी  में  स्वर-परोक्ष

 1१४५३.  शनी  भीखा  भाई  :  कया  सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 रेडियो  स्टेशनों  में  कलाकारों  के  स्वर-परीक्षण  में  किन-किन  बातों  पर  विचार  किया  जाता

 >
 कौर

 क्या  स्वर  परीक्षण  के  लिपे  कलाकारों  को  कोई  पारिश्रमिक  दिया  जाता  है  ?

 और  प्रसारण  मंत्री  :  आवाज  ठीक  कला  प्रस्तुत  करने  की

 शैली  ate  विविधता  ate  संगीत  का  सामान्य  ज्ञान  मुख्य  बातें  हैं  जिनपर  ध्यान  दिया  जाता  है  ।

 नहीं  ।

 श्री  भीखा  भाई  :  जो  लोग  स्वर-परीक्षण  करते  क्या  वे  कलाकार  होते  हैं  कौर  उन्होंने

 श्वर  सम्बन्धी  परीक्षांयें  दी  हुई  होती  हैं ?

 केसकर
 -:  हां

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।
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 श्री  भोला  भाई  :  जो  कलाकार  स्वर-परीक्षण  के  लिये  ara  क्या  उन्हें  कुछ  फुटकर  खर्च  दिया

 जाता  है  ?

 केसकर  :  नहीं  ।

 न
 श्री  भीखा  भाई  :  जब  वे  इतनी  दूर  से  जाते  हैं  तो  उन्हें  वास्तविक  खर्च  क्यों  नहं  TUS f=  या  जाता  ?

 केसकर  :  यह  सरकार  की  बरसे  रोजगार  का  विज्ञापन  नहीं  है  ।  जो  लोग  जाते  हैं  ग्लानि

 इच्छा से  सरकार पर  कोई  दायित्व  नहीं  है
 कि

 वे
 ।

 श्री  बेलायुधन  :  माननीय  मंत्री  ने  स्वर-परीक्षण  के  लिये  जिन  मुख्य  विचारणीय  बातों  का

 उल्लेख  किया  उनके  भ्र ति रिक्त  कया  चुनाव  में  भाई-भतीजावाद  ars  जैसी  कोई  दूसरी  बात

 पर  भी  ध्यान  दिया  जाता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रदान  ।

 डा०  केसकर

 महोदय  :  माननीय  मंत्री  को  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  की  जरूरत  नहीं  जो  कि  सामान्य

 आरोप है  कि  सरकार  में  भाई-भतीजावाद  इरादी  चलता  है  |

 श्री  बेला यु धन  :
 वह  साफ  जाहिर  है  ।

 लोक-सभा  वाद-विवाद  को  छपाई

 1१४५४.  श्री  कामत  :  कया  श्रावास  शर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ऐसी  किसी  योजना  की  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  रही  हैं  जिससे  लोक-सभा

 वाद-विवाद  की  छपाई  शीघ्र  शौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 श्रीवास  ale  संभरण  मंत्री  के  सभा-सचिव  यू०  go  :  हां  ।

 भारत  सरकार  नयी  दिल्ली  का  संसद्  विभाग  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।  PER  में  इस

 विभाग  की  क्षमता  CY 000  हस्तलिपि  पृष्ठ  छापने  की  थी  जो  a  अतिरिक्त  मशीनें  लगाकर  १,८७,०००

 हस्तलिपि  पृष्ठ  छापने  की  पहले  ही  कर  दी  गयी  है  ।  १९५७  तक  कुछ  कौर  मशीनें  प्राप्त  होने

 को  संभावना  है  मरार  उनके  लग  जाने  के  बाद  वह  क्षमता  3,00,000  हस्तलिपि  पृष्ठ  प्रति  वर्ष  तक  बढ़ा

 दी  जायेंगी  ।

 श्री  कामत  :  क्रो  सरकार  ने  केवल  लोक-सभा  के  लिये  एक  स्वतन्त्र  कौर  कार्यक्षम  छपाई

 प्रेस  रखने
 की  जो  अध्यक्ष  के  नियंत्रण  अर  संचालन  के  ग्रीन  तीब्र  प्रा वश्य कता  पर  विचार

 किया है  ?

 श्री  यू०  दो  भास्कर  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  इस  बात  की  ठीक-ठीक  जानकारी  कभी  नहीं  दे

 ह | श्री  कामत
 :

 क्या  सरकार  ने  ara  तक  विचार  किया  है
 '  '

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  जानकारी  देने  में  असमर्थ  हैं  ।

 part  कामत  :  कया  सभा-सचिव  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रख  सकते हैं
 या  सभा  को  ये  जानकारी

 दे  सकते  हैं  कि  दुनिया  की  भ्रमण  संसदों  में  कार्यवाही
 की

 छपाई  में  कितना  समय  लगता  है  कौर  क्या  हम

 लोग  बिलकुल
 आखिर  में  हैं  या  बहुत  पीछे  हैं  ?

 मूल  stash  में  ।



 थ
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 श्री To  झा०  भास्कर :  यदि  माननीय सदस्य  किसी  समय

 प्रयत्न  करेंगे  |  get

 मालूम  करने  का

 ि
 क  सरदार  श्र०  सि०  सहगल :  क्या

 नवीनतम
 प्रेस  रखने

 के  लिये  संसद्  सचिवालय  दारा
 रखी  गयी

 प्र
 पना

 पर
 विचार  किया  गया  है

 शर
 यदि  हां  तो

 कया  परिणाम  gar
 ?

 यू०  दो०  भास्कर :  मुझे  उत्तर  के  लिये  पुर्व  सूचना  चाहिये  ।

 श्री  ६.2 ह ०  क०  गोपालन
 :

 क्या  संसद्  सदस्यों  की  एक  समिति  बनाई  गई  क्या  उसने  इस  प्रदान

 a पर  |
 उचार  किया  है  ate  इस  सम्बन्ध  में  उसने  कोई  सिफारिशें  की  हैं

 ?
 थ

 म  करूगा |
 _

 pat  To  झ०  भास्कर  :  मेरे  पास  way  जानकारी  नहीं  है  ।  मैँ  तभी

 त् ०  सि०  सहगल  :
 प्रस्थापना  बहुत  पहले  रखी  गयी  थी  ।  फर  भी  सरकार  ने  उस  पर

 विचार  नहीं  किया  है  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवातों  :  समिति  की  बैठक
 छु२  ९४
 ati >

 कौर
 उ उसने  कुछ  ठोस  सिफारिशों

 की  हैं  at  यह

 अजाब  बात  है  कि  सभा-सचिव  उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  जानते  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  धैर्य  छोड़  देने  से  कोई  लाभ नहीं ।

 प्र श्री  कामत  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि
 Seen

 '  के  लिए  दुनिया  की  अरन्य

 संसदों  से  मांग  रहती  है  मरार  यदि  तो स  उसे  कसे  पुरा  करती है  जब  कि  कार्यवाही

 छपाई  ही  नहीं  होती  !/

 ी  श्री Yo  दो०  भास्कर :  ee  ee

 लवर  पीपीए
 जाते  हैं  या

 प्रकाशन  TITUS PTSVET  पर  बेचे  जाते  हैँ
 ।

 यह  स्टेन्सिल  प्रतिया ंदेना  है  ?
 श्री  कामत :  क्या  यह

 श्री प्र ०  कण  गोपालन :  में  इस  विषय  में  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  संसद्  सदस्यों की  एक

 समिति  बनायी गयी  उसने  इस  प्रदान  पर  विचार  किया  कौर  कुछ  सिफारिशें
 की

 थीं  जब  प्रदान  पूछा
 ~

 गया  तो  उसे  समझना  प्रौढ़  उत्तर  देना  मंत्री  महोदय  का  ्  ह् |  वह  नहीं  किय  गया  है  ।

 ह

 गंदी  qo  ०  भास्कर :  जैसा  कि  मैंने  अपने  मूल  उत्तर  में  हम  यथासंभव  प्रयत्न कर  रहे

 )  हग  सकी
 eee अध्यक्ष  महोदय  :

 माननीय  सदस्य  श्रीधर  हो  रहे  an

 oe

 द

 श्री  य०  भास्कर :  हमारा  कार्यक्रम
 ्

 ह  {a ATT |}

 हि  माननीय  सदस्य  यह
 यह  चाहतें  हैं

 कि
 कार्यवाही  शीघ्र  मुद्रित

 की
 जाये  और  उन्हे

 _  म
 कामत  :  सभा-सचिव  से  प्राप्त  बहुत  ही  असंतोषजनक  उत्तरों

 को
 देखते  हुए  कया

 त्री

 महोदय  को  कल  उपस्थित  होने  प्रौढ़  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  का  आदेश  देंगे
 ।

 कल  प्रश्नकाल नहीं

 हम  कल  केवल  यही  प्रश्न  उठा  सकते  मंत्री  महोदय
 ०,

 प्रौर  उत्तर  दें
 ।

 श्रमिक  जानकारी  प्राप्त
 करने

 दू
 के  लिये  उनके  पास  २४  घण्टे  का  समय  होगा

 ।
 यह  श्रुति  सत्र  ae  कल

 ea
 दिन  है

 ।  मेरी  प्रार्थना

 ह
 बनए नाथा गर कदतर सकारना aA.

 मूल
 प्रंग्रेजी  में  ।

 मन्जू  BO  ee OB
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 prea  महोदय
 :
 मैं  मंत्री  महोदय  को  कार्यवाही  की  एक  प्रति  भेज  दूंगा  सचिव  कार्यवाही

 भेज  देंगे
 ।

 मैं  श्रब  अधिक  प्रश्नों  के  लिये  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  भ्रमण  मित्रों ने  जितना  इस  प्रकार

 प्रकाश  डाला  हैं  क्या  उससे  भ्रमित  प्रकाश  इससे  पड़ेगा  ?

 यहां  यह  सामान्य  धारणा  दिखाई  पड़ती  है  कि  संसद्  की  कार्यवाही  समय  पर  प्रकाशित  नहीं  होती

 कौर  उसके  प्रकाशन  में  बरसों  लग  जाते  हैं  जब
 कि

 वह  पुरानी  हो  जाती  है  तुरन्त  निर्देश  के  लिये

 लब्ध  नहीं  होती  ।  वह  तो  केवल  हरनेक  माननीय  सदस्यों  का  इस  विषय  में  दिलचस्पी  लेने  का  कौर

 शीघ्र  एक  भ्र ति रिक्त  मुद्रणालय  रखने
 की

 श्रावश्यकता  मंत्री  महोदय  को  समझाने  का  प्रदान  है  ।  इन  सब

 प्रश्नों  का  यही  है  |  |

 श्री  -1 6०  भास्कर :  समझता  हुं  कि  थोड़े  समय  में  सब  ठीक  हो  जायेगा  |

 डाक  कौर  तार  विभाग  के  भूतपूर्व  कमंचारी

 PYYY. BY Wo श्री  श्र०  कठ  गोपालन :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पहले  की  त्रावणकोर-कोचीन राज्य  सरकार  के  भूतपूर्व  राज्य

 कर्मचारियों  के  लिये  वेतन  के  केन्द्रीय  स्तर  निर्धारित  करना  सरकार  ने  रह  कर  दिया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  ने  इन  कर्मचारियों  को  पहले  से  दे  दिया  गया  बकाया  वेतन

 वापिस ले  लेने  का  श्रादेश दिया

 यदि  तो  कया  वे  आदेश  वापस  ले
 लेने

 के
 लिये  सरकार  को

 श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए

 ह

 यें  area  क्यों  जारी  किये  गये  थे
 ?

 उपमंत्री  wetter
 :

 सरकार  ने  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  भूतपूर्व  राज्य

 डाक  तथा  तार  पद्धति  के  साथ-साथ  केन्द्र  द्वारा  ले  लिये  गये  कर्मचारियों  को  2-¥-Yo  से  वेतन  के  केन्द्रीय

 स्तर  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  उसके  द्वारा  जारी  किये  गये  सामान्य  रादेश  भूतपूर्वे  चंचल  पद्धति  के

 चारियों  के  लिये  लागू  न  होंगे  क्योंकि  वें  वास्तव  में  से  केन्द्र  के  प्रधान  हुए  थे  प्रौर वे  {—¥—Yo

 से  28-38-44  तक  राज्य  सरकार  के  नौकर  थे  जब  कि  राज्य  सरकार  अ्रभिकरण  के  पर

 पद्धति  का  प्रबन्ध  करतीं  थी  ॥

 संभव  है  कि  यदि  मूल  areal  की  गलत  व्याख्या  के  कारण  प्रतीक  भुगतान  किये  गये

 लेखापरीक्षा  अधिकारी  अ्रतिरिक्त  धनराशि  वापिस  लेने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 सरकार  को  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  मांग  की  गयी  है  कि  I—v—Yo  से  भूतपूर्व

 चंचल  कर्मचारियों  के  लिये  वेतन  के  केन्द्रीय  स्तर  सेवा  की  शर्तें  लागू  की  जायें
 ।

 इन  कारणों का  एक  विवरण
 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ४,

 श्रनुवन्व  संख्या  १०७  |

 श्री to  क्०  गोपालन
 :

 क्या  इसमें  से  कुछ  विभागों  के  कर्मचारियों  को  जो  धनराशि  पहले  से

 दी  जा  चुकी  है  उसे  वापिस  लौटाने  के  लिये  रादेश  जारी  किये  जा  चुके

 सतीश  चन्द्र
 :

 मैं  बता  चुका  हूं  कि  वह  लेखा  परीक्षा  का  काम  है  कौर  यदि  कोई  अतिरिक्त

 भुगतान  किये  गये  तो  उन्हें  वापिस  लेने  के  लिंये  वह  कार्यवाही  करेगा
 |

 श्री श्र०  क०  गोपालन  :
 दो  दिन  पहले  संचार  मंत्री  से  एक  प्रदान  पूछा  गया  उन्होंने

 बताया  कि  वह  उस  विषय  पर  पुर्नविचार  करेंगे  ।  उस  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  बकाया

 वसूल  करना  बन्द  करेगी  संपूर्ण  विषय  पर  नये  सिरे  से  विचार  करेगी
 ?

 मल  अंग्रेजी  में
 ।
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 श्री  wetter  चन्द्र
 :

 यदि  माननीय  मंत्री  ने  यह  झ्राइवासन  दिया  हो  तो  वे  उसे  पुरा  करेंगे  ।

 श्री  वें०
 प०  नायर  :

 उत्तर  से  यह  मालूम  होता  है  कि  ——v—Yo  से  P—V—Y  तक  कर्मचारी

 अभिकरण  सेवा  के  अधीन  समझे  जाते  थे
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  अभिकरण  कार्य  के  लिये

 कोचीन  राज्य  को  कितनी  धन-राशि  दी  गयी  कौर  क्या  भारत  सरकार  को  कोई  मुनाफा  हुआ  है
 ?

 श्री  सिद्ध  चन्द्र
 :

 मेरे  पास  wins  नहीं  हैं  ।  तथ्य  यह  है  कि  संघ  वित्तीय  एकीकरण  के  दिन

 अर्थात  १-४-५०  को  भारत  सरकार  ने  कुछ  विभाग  जैसे  समुद्र-सीमा  शुल्क

 शादी  भ्र पने  अधीन
 ले

 लिये  कौर  पहले  के  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  के  कुछ  प्राय  भाग  जैसे  ऋतु-विज्ञान

 काम-दिलाई  दफ्तर  कौर  डाक  तार  पद्धति  राज्य  सरकार  के  अधीन  कायम  रहे  ।  अंतिम

 रूप  से  उनका  एकीकरण  नहीं  किया  गया  है  ।  वे  बाद  में  चल  कर  लियें  गये  थे  ।

 | हू
 प०  नायर

 :  कया  उस  काल  में  केन्द्रीय  सरकार  जो  कुछ  व्यय  कर  सकी  थी  उसके  भ्र लावा

 उसे  कुछ  हुई  थी
 ?

 wer  जो  विभाग  सरकार  ने  भ्रपने  हाथों  में  लिये  वे  ऐसे  नहीं  थे  जिन  से

 होती
 हो  !

 सतीश  चन्द्र
 :

 सारे  विभाग  सरकार  ने  ७,  हाथ  में  नहीं  लिये  थे  ।  कुछ  विभाग  अपने

 अधिकार  में  लिये  पर  कुछ  नहीं
 ।

 उन्हें  प्रविधिक रूप  से  सरकार  ने  अपने  अधिकार  में  लिया था  ।

 संविधान  के  प्रनुच्द्धद च्छ  २५८  में  यह  उपबन्ध  है  कि  इन  विभागों  का  प्रबन्ध  किसी  निश्चित  तारीख  को

 केन्द्रीय सरकार  के  साथ  में  था  वास्तव  में  ये  विभाग  किसी  बाद  की  तारीख को  लिये  गये  थे  क्योंकि

 अंचल  को  एक  वर्ष  बाद  केन्द्रीय  सरकार  ने  भ्रपने  अधिकार  में  ले  लिया  इस  कारण  उसी

 तारीख  से  केन्द्र  के  वेतन  क्रम  लागू  होंगे  |

 श्री  बेलायुघन
 :

 क्या  अ्रभिकरण  प्रणाली  में  ,  जिसके  अधीन  पिछले  एक  वर्ष  से  केन्द्रीय  सरकार

 की  से  राज्य  सरकार  प्रणाली  को  चला  रही  कोई  ऐसा  खण्ड  विशेष  है  कि  उन्हें  केन्द्रीय

 बेसन-क्रम  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  झ्रथवा  क्या  यह  सच  है  कि  उसमें  एक  ऐसा  खण्ड  है  कि  भ्रंश-कर्मणा  रियों

 को  दूर-संचार  सेवा  में  सम्मिलित  किया  जाना  चाहियें  कौर  दूर  संचार  सेवा  को  geyo F um fag में  एक  विशेष

 तारीख  से  चरागे  भुगतान  किया  गया  थां  ।

 atte  चन्द्र
 :

 इस  पर  तो  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  यह  संघ  के  वित्तीय  एकीकरण  योजना  का  एक

 अभिन्न  रंग  था  ।

 श्री  श्रच्युतन
 :

 माननीय  मंत्री  नें  बताया
 कि

 भूतपूर्व  भ्रंश-कर्मचारी एक  वर्ष
 a  अभिकरण

 प्रणाली  पर  कर  रहे  थे  ।  कया  जिस  प्रकार  का  कार्य  वे  कर  रहे  थे  उसमें  डाक  कर्मचारियों  द्वारा

 किये  गये  कार्य  की  तुलना  में  कोई  विशेष  अ्रन्तर  था
 ?

 जब  वे  उतना  ही  कार्ये  कर  रहे  हैं  तो  फिर  इन

 चारियों  को  एक  वर्ष  से  केन्द्रीय  वेतन  काम  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 इस  मामले  को
 दो

 दृष्टिकोणों  से  देखा  जा  सकता  है
 ।

 जिन
 कर्मचारियों

 को

 बहुत  वर्षों  से  जितना  वेतन  मिल  रहा  पिछले एक  as  से
 भी  उतना  ही  वेतन  दिया  गया  था

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  नई  चीज  नहीं  की  ।  केन्द्रीय  सरकार  उन्हें  उसी  दिन  से  ७,  वेतन  क्रम  के  हिसाब

 से  वेतन  दे  रही  हैं  जिस  दिन  से  वें  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी  बने  |  उस  एक  ्  में  वे  केन्द्रीय  नहीं

 उस  समय  वे  राज्य  सरकार के  कर्मचारी  थे  |

 श्री  परन्तु
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  कि
 सरकार  इन  वर्षों  में  इस  मामले  को  दो  दृष्टिकोणों से

 देखती

 रही  क्या  यह  सच  नहीं  कि  उनमें  से  कुछ  कर्मचारियों  को  उनका  कुछ  वेतन
 केन्द्रीय  वेतन  क्रम के

 मिल  अंग्रेजी  में  ।
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 अनुसार या  तो  दिया  गया  था  अथवा  दिया  जा  रहा  है  भ्रौर  अब  क्या  सरकार  यह  उचित  समझती है  कि

 उन  कम  वेतन  पाने  वाल  लोगों  से  यह  कहा  जाये  कि  वे  वह  राशि  वापिस  लौटा  दें  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 मेरे  साथी  संचार  मंत्री  पहले  ही  सभा
 को

 कुछ  श्राइवासन  दे  चुके  हैं  ।  मैं समझता

 हूं  कि  उचित  यही  होगा  कि  वह  इस  मामले  की  नये  सिरे  से  जांच  करें  ।

 भारतीय  समुद्रतट  कौर  श्रीपाद  में  पूरे  गालियों  का  सीमा  भ्रतिक्रमण

 श्री  रघुनाथ  सिह  :

 श्री  मठ  ला०  अग्रवाल  :
 1१४५६.

 श्री  गिडवानी  :

 श्री  कृष्णा चा यं  जोशो  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  पुर्तगाली  जहाज  भारतीय  समुद्रतट  पर  अतिक्रमण  करते  रहे  हैं  कौर

 गाइड  करने  वालें  भारतीयों  ने  एक  जहाज  को  वास्तव  में  पकड़ा  भी  था  ;

 क्या  कराची  से  गोगना  को  जाने  वाले  हवाई  जहाजों  तथा  न्य  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  जो

 पुर्तगालियों  के  अधिकार  में  हैं  वे  भी  भारतीय  झ्राकाश  में  भी  सीमा  का  उल्लंघन  करते  रहे  हैं  ;'

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 वेदिक  काय  उपमंत्री  अनिल  क्०  हां  ।  भारत  की  पुर्तगाली

 बस्तियों  में  पंजीबद्ध  देशी  नावें  कौर  मछली  पकड़ने  वाले  जहाज  भारतीय  राज्य  क्षेत्र के  समुद्र  तटों  में  मछली

 पकड़ने  चोरी  छिपे  माल  लाने-लेजाने  के  लिये  अवैध  रूप  से  घुस  कराते  रहे  हैं  ।  ऐसी  नावों  द्वारा

 भारतीय  तटों  में  पहले  जो  सीमा  के  उल्लंघन  किये  गये  उनका  ठीक-ठीक  ब्योरा  उपलब्ध  नहीं  है  किन्तु

 हाल  के  सप्ताहों  में  २२  ८  २३  कौर  २४  अक्तूबर  तथा  २३  नवम्बर  को  सीमा  का

 उल्लंघन  करने  के  समाचार  प्राप्त  हुए  हैं
 ।

 इनमें  से  अधिकांश  उल्लंघन  दमन  दीव
 की

 देसी  नावों

 द्वारा किये  गये  way  भ्राप्रवासियों  को  दमन  से  लेकर  वाली  देसी  नाव  जो  भारतीय  तट  पर

 २३  नवम्बर  को  उसे  भारतीय  सीमा  You  प्राधिकारियों  ने  अपनी  हिरासत  में  ले  लिया  था
 ।

 हां  ।  कराची-दीव-दमन  गोझा  मार्ग  पर  चलने  वाले  विमान  बहुधा  भारतीय

 मानें  के  अन्दर  घुस  ०५  eye a aa fap से  जब  कि  एक
 भ्र ध्या देश

 जारी  किया  गया  जिसमें
 घोषणा

 की  गई  थी  कि  भारत  स्थित  पुर्तगाली  बस्तियों  की  सीमा  के  १०  मील  के  प्रकार  भारतीय  राज्य  क्षेत्र
 के

 ऊपर
 का  वायु-मार्ग निषिद्ध  क्षेत्र  है  ।  पुर्तगाली  विमानों  द्वारा

 ४०
 बार  से  भ्रमित इस

 प्रकार  सीमा  के

 उल्लंघनों  के  बारे  में  समाचार  मिला  है  |

 देसी  नावों  के  सीमा  उल्लंघन  करने  पर  जब  कभी  सम्भव  होता  है  तो  भा  रतीय  प्रफुल्ल

 निषेध  नावों  द्वारा  उन  नावों  को  पकड़  लिया  जाता  है  ।  जैसा  कि  पहले  बताया  जा  चुका  है  कि  कर्ब  तक

 इस  प्रकार  की  नाव  केवल  एक  पकड़ी  गई  है  ।  पुर्तगाली  विमानों  द्वारा  बारम्बार सीमा
 उल्लंघन

 करने  के  बारे  में  कूटनीतिक  माध्यमों  के  द्वारा  पुतंगाली  सरकार  के  पास  तीब्र  विरोध-पत्र  भेजा  गया  है
 ।

 aft  रघुनाथ सिह  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है
 कि

 पुर्तगाल  सरकार  को  विरोध-पत्र  भेजे  गये  हैं
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उसने  उनका  जबाब  क्या  दिया  है
 ?

 श्री  aft  हि०  चन्दा
 :

 हमारे  विमान-मार्गों की  सीमा  का  उल्लंघन  करने  के  बारे  में  पु तें गाल

 प्राधिकारियों ने  बराबर  इनकार  किया  है  ।  मिस्री  राज  दूतावास के  द्वारा  हमने जो  विगत  १६  नवम्बर

 ———  —___—_—
 को  पत्र  भेजा  था  उसमें  हमने  उन्हें  बताया  है  कि  हमें  विश्वास  है  कि

 वस्तुत a
 भारतीय  राज्य  क्षेत्र  में

 मूल  wast
 में
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 मार्ग  तथा  जल-प्रांगण  का  पु तंगा ली  नावों  द्वारा  सीमा  का  किया  गया  था  जो  wa  भी  जारी  है  ।

 सीमा के  उल्लंघनों  का  सारा  ब्योरा  बतानें  वाला  एक  विवरण  भी  भेजा  गया  था  जिसमें  यह  स्पष्ट  रूप  से

 कहा  गया  था
 कि  :  wa

 प्रो
 आगे  चेतावनी  दिये  बिना  भारतीय  विमान

 मार्ग  में  पु तेंगा ली  विमानों

 द्वारा  भविष्य  में  सीमा  का  उल्लंघन  करने  पर  भारतीय  प्राधिकारी  श्रावक  रोक  सम्बन्धी  कार्यवाही

 और
 इस  प्रकार  की  कार्यवाही  के  परिणामों  के  लिये  पुतंगाल  सरकार  जिम्मेदार  होगी  ।

 fat  qo  ला०  अग्रवाल  :  चूंकि  विरोध  का  कोई  परिणाम  नहीं  निकला  क्या  सरकार  तीब्र

 विरोध  करने  के  MATA  झर  कोई  कठोर  कार्यवाही  करने  का  विचार  करती  है  ?

 श्री  कु०  चन्दा  :  हां
 ।

 हमने  अपने  पत्र  में  बता  दिया  है  कि  प्रौढ़  कोई  सुचना

 दिये  बिना  हम  कार्यवाही  करने  जा  रहे  हैं  ।

 vat  गिडवानी  :  वह  कार्यवाही  किस  प्रकार  की  होगी  ?

 श्री  अनिल  कठ  चन्दा  :  हम  क्या  कार्यवाही  करते  हैं  यह  जानने  के  लिये  माननीय  सदस्य  को

 प्रतीक्षा  करनी  चाहिये  ।

 श्रीमती  तारकेश वरी  सिन्हा  :  क्या
 भारत  सरकार

 का  निर्णय  कि  उसका  क्षेत्राधिकार  समुद्र  में

 छः  मील  तक  है  संयुक्त  राष्ट्र  को  बता  दिया  गया  प्रौढ़  यदि  तो  संयुक्त  राष्ट्र  का  क्या  उत्तर  प्राया

 श्री  अनिल  हि०  चन्दा
 :  जहां  तक  में  समझता  प्रत्येक  स्वतन्त्र  देश को  जल-प्रांगण

 निश्चित  करने  का  अधिकार  प्राप्त  है  ।  उदाहरण  में  समझता  हुं  कि  waar  का  क्षेत्राधिकार

 १२  मील  तक  है  जब  कि  हमारा  समुद्रीय  क्षेत्राधिकार  छः  मील  है  ।

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा
 :

 समुद्र  में  इन  राज्य  क्षेत्रीय  क्षेत्राधिकार ों  की  सीमा  के  उल्लंघन  को

 रोकने  के  लियें  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा यें  प्रौढ़  कया  संयुक्त  राष्ट्र  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त

 gar है  ?

 श्री  after  हि 0०  चन्दा
 :

 इस  बारे  में  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  है
 |

 श्री हो हो०  Ato  मुकर्जी  :.
 पुर्तगाल  सरकार  के  पास  विरोध-पत्र  भेजने  के  अलावा  जो  कि  रद्दी

 की

 टोकरी  में  फेंक  दिये  जाते  विमान  मार्गों  का  सीमा-उल्लंघन  करने  के  बारे  में  क्या  हमने  ग्रन्तररष्ट्रीय

 सैनिक  gat  संगठन  अथवा  अन्य  किसी  gat  प्रकार  के  निकाय  से  इस  प्रशन  के  उठाने  के  लिये  प्रयत्न

 किया  है  जो  पुर्तगाली  उदयन  के  विरुद्ध  कुछ  कार्यवाही  कर  सके
 ?

 श्री  कण  चन्दा
 :  जी  जहां  तक  मुझे  पता  हमने  अभी  तक  पुर्तगाल  सरकार

 से

 इसको  बताने  के  अ्रतिरिक्त  प्राय  कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।  पिछले  कुछ  महीनों  में  पुतेंगाल  सरकार

 से  विचार-विनियम  gar  है  ate  यह  हमारा  अन्तिम  पत्र  है  जिसका  ब्योरा  मैं  सभा  को  दे  चुका  हूं
 ।

 श्री टेक  चन्द  :  कया  जिह्वा  टारमैन्टा  एक्स्प्लोडेन्ट्र  नामक  विख्यात  सिद्धान्त  के  भ्रनुसार  राज्य

 क्षेत्र  की  सीमा  कम  से  कम  दस  मील  होनी  चाहिये ?

 श्री  भ्रमित  क्र०  चन्दा
 :

 यह  बात  मुझे  माननीय  सदस्य  से  ज्ञात  हुई  है
 ।

 उन्हें  विधि  का  बरच्छा

 ज्ञान है  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  भू-अधिग्रहण

 1*  PvAs.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  के  २४  परगना  जिले  के  थाना  भांगर  राजरहट में

 शरणार्थियों  के  पुनर्वास  के  लिये  qaherrEt  करने  वाले  नोटिस  वापिस  ले  लेने  का  निश्चय  किया  गया

 अंग्रेजी  में  ।
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 इन  भूमियों  पर  तीन  मास  तक  कब्जा  न  होने  का  कया  कारण  है  ;

 क्या  अन्य  क्षेत्रों  में
 शरणार्थियों  को  इनके  बदले

 दूसरी  भूमि  देने  का  कोई  विचार

 शौर

 यदि  होता कहां  ?

 पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  से  जानकारी  की  जा  रही है  जो

 यथा  समय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  सरकार  इस प्रकार का  वक्तव्य  देने  को  तैयार  है  कि  उन  किसानों
 की  जो  परिश्रमी  बंगाल  के  जमींदारी  उन्मूलन  अ्रधिनियम  में  निर्धारित  अधिकतम  सीमा  से  कम

 होगी  किसानों  को  दे  दी  जायेगी  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 मुझे  खेद  है  कि  इस  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  विषय  पर  गुवेसूचन  बिना  मैं

 कोई  निश्चित  वक्तव्य  नहीं  दे  सकता  |

 रेणु  चक्रवर्ती  :
 क्या  मंत्री  महोदय  यह  श्रीनिवासन  देने  को  तैयार  हैं  कि  वह  इस  मामलें

 की
 स्वयं  जांच  करेंगे  कौर  इस  प्रकार  के  किसानों  की  भूमि  नहीं  लेंगे

 ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  निस्सन्देह  में  oats  सहानुभूति  से  इस  मामले  की  जांच  करूंगा  किन्तु

 मैं  इस  बात  का  वचन  नहीं  दे  सकता  कि  मैं  क्या  कार्यवाही  करूंगा  |

 हथकरघे  का  कपड़ा

 १४४५६.  डा०  रासा  राव  :  क्या  वाणिज्य  श्र  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  प्रकार  का  कोई  अ्रभ्यावेदन  प्राप्त  है  कि  wey  की  प्रारम्भिक

 सहकारी  समितियों  के  पास  हथकरघे  के  कपड़े  का  बहुत  सा  स्टाक  इकट्ठा  हो  गया है  ;

 क्या  इन  समितियों  को  इस  भार  से  मुक्त  करने  की  दृष्टि  से  यह  स्टाक  खरीदने  के  लिये

 सरकार से  ऋण  की  मांग की  गई  AIX

 क्या  वर्तमान  विकट  परिस्थिति  में  भ्रान्ति  के  हक  रघा  बुनकरों  की  सहायता  करने  के  लिये

 कोई  विशेष  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 व्यापार  मंत्री  :  तथा  इस  प्रकार  का  कोई  भी  अभ्यावेदन

 प्राप्त  नहीं  है  यद्यपि  इस  प्रकार  का  समाचार  हमें  सुनने  में  मिला  है  ।  इस  कार्य  के  लिये  सम्बन्धित

 राज्य  सरकार  ने  भी  केन्द्रीय  सरकार  से  ऋण  की  मांग  नहीं  की  है  ।  यदि  राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध में

 कोई  दाराना  की  तो  उसपर  सहानुभूति  पूर्वक  विचार  जायेगा  ।

 डा०  रामा  राव  :  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  यह  समाचार  मिला  है  कि  इन  प्रारम्भिक  सहकारी

 समितियों के  पास  लगभग  १  करोड़  रुपये  के  मूल्य  का  माल  इकट्ठा  हो  गया  है  जो  वे  बेच  नहीं  सकतीं
 ?

 पद्रिध्यक्ष  महोदय
 :  राज्य  सरकार  ने  उन्हें  यह  सुचना  नहीं  दी  ।

 रामा  राव  :  क्या  उन्होंने  ऐसे  समाचार  सुने  हैं  ?

 fall  कर मरकर
 :

 समाचार  तो  हमने  सुना  है  परन्तु  उसके  मूल्य  के  बारे  में  अरब  तक  कुछ  नहीं  सुना

 कि  एक  करोड़  रुपये  का  माल  है  या  दो  करोड़  का
 !

 मूल  म्रंग्रेजी  में  ।
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 श्री
 ao  स०  वृत्ति  ।  क्या  किसी  प्रारम्भिक  सहकारी  समिति

 ने
 केन्द्रीय  सरकार

 से  प्रार्थना की  है

 कि  उसे उसे  माल  बेचने  में  सहायता
 दी

 जाये
 ?

 fat  कर मरकर  :  प्रारम्भिक  सहकारी  समिति  पहले  तो  राज्य  सरकार  से  बात  करती है  शर

 तब
 राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार

 से
 कहती  है

 ।
 जैसा

 कि
 मैंने  वे  हमें  कहेंगे  तो  हम  उनकी

 प्रार्थना

 पर  सहानुभूति  पुर्वक  विचार  करेंगे  |

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  सरकार  का  कहना  है  कि  हथकरघे  के  कपड़े  का  स्टाक  जमा  हो

 जाने  के  सम्बन्ध  में  उसे  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  क्या  सरकार  को  देश  में  इस  कपड़े  का  स्टाक  जमा  हो  जाने

 सम्बन्ध  में  जानकारी  है  शर  वह  भविष्य  में  इस  किस्म  के  कपड़े  के  उत्पादन  का  कार्यक्रम  कसे  बना

 रही
 है  ?

 fat  करमरकर  :  पहली बात  तो  यह  है  कि  प्रश्न  मद्रास  भ्र  भ्रान्त  के  बारे  में  है
 ?  दूसरी  बात

 यह  है  कि  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  हमें  जानकारी  नहीं  है  मेंने  यह  कहा  है  कि  हमने  सुना  है  ।

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  कपड़े  इत्यादि  पर  कराधान
 की

 हमारी  सारी

 नीति  इसी
 एक

 तथ्य  पर  आधारित  है  कि  हमारे  यहां  कपड़े  का  उत्पादन  काफी  नहीं  होता
 सरकार

 ऐसे  उत्पादन  शुल्कों  का  रोपण  करने  से  पहले  सभी  राज्यों  से  उनकी  हथकरघे  कौर  साथ  ही  मिल  के
 बने

 हुए  कपड़े  की  सही-सही  स्थिति  का  पता  लगाने  का  सोच  रही  है
 ?

 उद्योग  तथा  वाणिज्य  ate  उपभोग-वस्त  उद्योग  मंत्री  मुरार जी

 आपको  बताता  हुं  कि  हमारी  कराधान  नीति  इस  कल्पना  पर  आघारित  नहीं  है
 कि

 हमारे  यहां  कपड़े  का

 उत्पादन  पर्याप्त  नहीं  होता  |  उत्पादन  शुल्कों  का  रोपण  इसीलिये  किया  गया  था
 कि

 मूल्य  बढ़ते  जा  रहे
 थे

 श्र  उनके  बारे  में  कुछ  अनुमान  लगाये  जाने  लगे  थे  ,  कि
 हमने  मूल्यों  को  घटाने  के  लिये  ही  ये

 उत्पादन

 शुल्क  लगाये  थे  ।  कभी  उस  दिन  ही  हथकरघा  बोर्ड  की  बैठकों  उन्होंने  इस  मामले  विशेष  के  सम्बन्ध
 में

 मुझे  बताया  था  कि  उनके  पास  कुछ  माल
 संचित  हो  गया  हमने  उनसे  कह  दिया  था

 कि  यदि  वें

 राज्य  सरकारों  के  द्वारा  इसके  बारे  में  लिखें  तो  हम  सहायता  दे  सकते  लेकिन  भ्र भी  तक  उन्होंने हमें

 कुछ  नहीं  लिखा  |

 we
 तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  मं  जान

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  माननीय  सदस्य  स्थानीय  विधान-मंडलों  की  उपेक्षा

 करने  के  भ्रभ्यस्त हो  गये  वे  कभी  भी  इन  कठिनाइयों  को  स्थानीय  विधान-मंडलों  के के  सदस्यों  को  नहीं

 बताते ।  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  के  क्षेत्र  में  राज्य  की  विधान-सभा  के  पांच  या  सात  सदस्य  रहते
 यदि

 राज्य  केन्द्र  के  सामने  art  इन  कठिनाइयों  को  पेश  नहीं  तो  क्या  केन्द्र  को  इन्हें  राज्य  क॑  सामने

 पेश  करना  चाहिये
 ?

 मतदान  के  बारे  में  प्रलेख  चल-चित्र

 *
 १४६०.  श्री  रनदमन सिंह  :  क्या  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  फिल्म  डिवीजन  द्वारा  तैयार  किया  गया  आपका  वोट है
 प्रलेख  चल-चित्र

 ३०  2EXG  से  प्रदर्शित किया  जा  रहा  है

 यदि  तो  यह  चल-चित्र  कब  तक  दिखाया  जायेगा

 उसको  तैयार  करने  में  कितनी  राशि  खर्चे

 (7)
 क्या  यह  चल-चित्र  देहाती  क्षेत्रों  में  भी  दिखाया  जायेगा

 शौर

 aust  (
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 यदि  तो  देहातों  में  लोगों  को  अपने  वोट  का  ठीक  प्रकार  से  प्रयोग करने  की  शिक्षा  देनें

 के  लिये  सरकार  क्या  उपाय  करने  जा  रही  है  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण मंत्री
 :

 हां  ।

 फिल्म का
 प्रदर्शन  कुल  ३,५७७  वाणिज्य  सिनेमा  घरों  जिनमें  चलती-फिरती  टाकीज

 भी  शामिल  ८  Pe X9  तक  पूरा  हो  जायेगा  4

 फिल्म
 की

 तैयारी  पर  खर्चे  हुई  लागत  का  हिसाब  लगाने  में  कुछ  समय  लगेगा
 ।  इसलिये

 उसके  ठीक  ७५  बताना  इस  समय  सम्भव  नहीं  है  ।

 (aq)  हां  ।  चलती-फिरती टाकीज  के  यह  फिल्म  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों
 की  गाड़ियों  द्वारा  जिनकी  संख्या  लगभग  SYo  दिखाई  जायेगी  ।

 wer  नहीं  उठता  |  मोटे  तौर  पर  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  देहाती  मतदाताओं  को  रेडियो

 के
 विद्वेष

 कार्यक्रम  तथा  दृष्य  प्रचार
 सामग्री  जैसे  सिनेमा  अखबारों में

 डिस्प्ले  विज्ञापनों  द्वारा  शिक्षा  दी  जा  रही  है  ।

 श्री  रनदमन  fag  मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  अरब  तक  ये  चल-चित्र  कितने  क्षेत्रों में

 दिखाये  गये
 हैं  श्र  अनुपात  में  मतदाताओं  की  संख्या  कया

 जो  इन्हें देख  चुके  हैं
 ?

 श्रेय  महोदय  :  शान्ति  ।  प्रश्न  काल  समाप्त  हो  गया  है  ।

 veal  के  लिखित  उत्तर

 मुख्य  खान  निरीक्षक का  प्रतिवेदन

 1१४३४.  श्री  चट्टोपाध्याय  :  कया  श्रम  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  भारत  के  मुख्य

 खान  निरीक्षक  का  वर्ष  १९४५५  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  कब  प्रकाशित  किया  जायेगा  ?

 Tara  मंत्री  as  भाई  देसाई  मुख्य  खान  निरीक्षक ने  यह  प्रतिवेदन  तैयार
 कर

 लिया  है

 श्र  इसे  यथासम्भव  शीघ्र  ही  मुद्रित  श्र  प्रकाशित  किया  जायेगा  ।

 विदेशों  से  प्रविधिक  सहायता

 T#OWRC.  श्री  रामकृष्ण  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  विदेश  भारत  को  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 के  काम  में  aoa

 उद्योगों
 का

 विकास

 करने  के  लिये  प्रविधिक  सहायता  देने  के  लिये  तेयार

 यदि  तो  वे  कौन-से  देश  ak

 उन  देशों  ने  अलग-ग्रहण  किस-किस  प्रकार  की  सहातया  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री
 स०  स०  :  हां  ।

 बहुत  से  देशों  4,  जिनमें  झ्र  म  री  सोवियत  पश्चिमी  श्र  पूर्वी

 स्वीडन  सम्मिलित  हैं  ।

 जिस  सहायता  का  वचन  दिया  गया  है  वह  कई  प्रकार  की  हैं--प्रौढ़  वह  सम्बन्धित  देश  में
 ७».  ि

 प्रशिक्षण  की  सुविधायें  देने  से  लेकर  द्वितीय  पंचवर्षीय
 यो  जना  में  उघोगों  के  लिये  प्रविधिक

 करण
 अरार  व्यावहारिक

 ज्ञान  जुटाने
 तक  हू  |

 ee

 अंग्रेजी  में  ।
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 तीर्थों  ste  पवित्र  स्थानों  समबन्धी  भारत-पाक  करार

 [*  १४३९.  श्री  दी०  च०  दार्मा  :  क्या  प्रधाने  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ae  से  तीर्थों और  पवित्र  स्थानों  सम्बन्धी  करार की  कार्यान्वित  का  ब्योरा

 तयार  करने के  लिये  बनाई  भारत  ate  पाकिस्तान के  प्रतिनिधियों  की  संयुक्त  समिति  ने  इस  बीच

 म
 अपना  कार्य  पूरा  कर  लिया

 यदि  उसने  किस  प्रकार  की  सिफारिशें  की
 ?

 pagina  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  खा ं)  कौर  नहीं

 भारत  पाकिस्तान दोनों  में  स्थित  तीर्थों  ate  पवित्र  स्थानों  की  सचियां  संकलित  की  जा
 >

 रही

 पाकिस्तान  सरकार  को  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  १९४५७  के  शरू  में  संयुक्त  समिति  की  एक  बैठक

 बुलाई  जाये  ।  कभी  उसका  उत्तर  ara  है  ।

 अ्रवबारो  कागज  के  कारखाने

 Tovey,  श्री  शिवनंजप्पा  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  की  खोई से  अखबारी  कागज

 के  निर्माण  के  एक  कारखाने  की  स्थापना  की  एक  योजना  पर  विचार  कर  रहा  है

 यदि  तो  इस  कारखाने की  कुल  प्राक् कलित  लागत क्या  कौर

 इस  कारखाने  की  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  क्या  होगी ?

 उद्योग  मंत्री  Ho  स०  हां  ।

 कौर  इस  मामलें  में  विशेषज्ञ  विदेशी  फर्म  के  सा  थ  ait  परामर्श  किया  जा  रहा  है  ।

 हो  सकता  है
 कि  प्रति वर्ष  ३०,०००  टन  प्र ते बारी

 कागज
 को

 उत्पादन  क्षमता
 के  लिये

 ४
 करोड़

 सें

 करोड़  रुपये  तक  की  लागत  जाये  |

 भारत-पाक  पारपत्र  सुविधाएं

 ~
 1१४४८.  श्री  |: ह  graraela

 क्या  प्रधान  मंत्री  भारत-पाक  पारपत्र  सुविधाओं  के

 सम्बन्ध
 में  १६  PEUG

 को  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 ८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पाकिस्तान  सरकार  ने  भारत-पाक  पारपत्र  की  उस  पुनरीक्षित  योजना  को  स्वीकार

 कर  लिया  जो  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  के  गृह-कार्य  मंत्री  भारत  के  पुनर्वास  मंत्री  के  बीच

 १९५५  में  कराची  में  होने  वाली  चर्चा  के  दौरान  में  किये गये  समझौते के  भ्राता  पर  प्रारूपित

 गे  थी  कौर  जो  पाकिस्तान सरकार  के  पास  2eyy A Mot We Mt में  भेजी  गई  थी

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया
 ak

 यदि  तो  क्या
 इस

 मामले  में  प्राग  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?

 उपमंत्री  atta  कठ  चन्दा )  श्र  नहीं  ।
 पाकिस्तान

 सरकार ने  भ्र भी  तक  उस  करार  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।

 तूं चूंकि  पाकिस्तान सरकार  की  से  कोई  उत्तर  नहीं  इसलिये इस  मामले  में

 ग्राम  कार्यवाही  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  ।

 pare  अंग्रेजी में
 ।
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 चकना  शरणार्थियों  कम्प

 1*१४५७.  को  दीदार  देव
 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि

 गत
 तीन  या  चार  मासों a  त्रिपुरा  के  हवाईबाड़ी  कौर  चकना

 शरणार्थी
 कैम्पों  के  बहुत  से  विस्थापित  व्यक्ति मर  गये

 यदि  तो  १९५६
 सें

 अब तक
 तक  कितने  व्यक्ति  मरे

 इन  मृत्यु ग्न ों  के  क्या  कारण  ak

 इन  दरगार्यी  कैम्पों  में  मृत्यु  का  आपात  कम  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही
 करेंगी  f

 मंत्री  मेहर  बन्द
 :  से  :  त्रिपुरा में  हवाईबाड़ी  कौर  चकना

 सहायता  कैम्प  राज्य  सरकार  द्वारा  १९५६  के  दूसरे  पखवारे  में  खोले  गये  थे  |  १९५६

 के
 अन्त

 में  इन
 कैम्पों  में  ७,२६१  विस्थापित  व्यक्ति

 थे
 ।  इस  पूरे काल  के  दौरा  ६८  व्यक्तियों की

 मम  हई  है|
 ये  मृत्युयें  वृद्धावस्था  कौर  इरादी  जैसे  सामान्य  रोगों  के  कारण  हुई

 इन  कैम्पों  में  चलती-फिरती  चिकित्सा शाला  के  रूप  में  चिकित्सा  सुविधायें  उपलब्ध

 रहती हैं  ।  १९५६  में  चिकेन में  एक  शभ्रौषद्यालय खोली  गई  कौर  दूसरी  हवाई बाड़ी  कम्प

 में  खोली  जा  रही है  ।

 मज रोध  बोर्ड

 1१४६१.  श्री  काजरोल्कर  क्या  श्रम  मंत्री  ५  PEXS  के  तारांकित  प्रदान  संख्या

 ८४२  के ग्रनुपूरक  प्रश्नों  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  उद्योगों  के  लये  मजूरी  बोर्डों  की  स्थापना करने  का  विचार
 कौर

 वे  कब  तक  श्रपना  काय  शुरू  कर  सकेंग े?

 pare  मंत्री  खं डू भाई
 :  ate  इस  मामलें  में  राज्य

 सरकारों
 के

 परामर्श

 के  साथ  विचार  किया  जा  रहा  है  भ्रौर  इस  प्रवक्ता  पर  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  इन  मजूरी  जोडों

 की  स्थापना  किन-किन  उद्योगों  के  लिये  की  जायेगी  शौर  वे  कब  तक  WAT  कार्य  कर

 सकेंगे  ।

 चीन  के  साथ  डाक  तार  सेवा  करार

 सरदार  इक़बाल  सिह  :
 गर  OVER,

 सरदार  श्रकरपुरी  :

 बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  शर  जनवादी  चीन  के  बीच  दोनों
 देशों  में  डाक  कौर  तार  सेवायों

 को

 विनियमित  करने  के  बारे  में  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर हुये
 शर

 यदि  तो  उस  करार
 की  मुख्य-मुख्य बातें  कया  हैं  ?

 उपमंत्री
 :  नहीं  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं
 होता  a

 मूल  waist  में  ।



 १५३६  २१  १९४६

 टेलीफोन  लाइन्स

 1*१₹४६३.  श्री  रा०  न०  सिह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  दिल्ली  कौर  कलकत्ता  के  हर  Bw:  मील की  दूरी  पर  रिपीटरों

 की  व्यवस्था  के  टेलीफोन  की  नयी  पारेषण  लाईनें  लगाने  के  लिये  शील्ड्स  मांगे  गये  थे

 यदि  तो  कितने  tea  प्राप्त हुये

 कथित  रिपीटर  की  वास्तविक  प्राक् कलित  लागत  क्या  थी  कौर  कौन  से  टेनिस  स्वीकार

 किये  गये  भ्र ौर

 क्या  उस  करार  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी ?

 1  उत्पादन  उपमंत्री  :  कार्य
 के  पहले  क्रम

 के  अर्थात्  निम्न  चीजों

 के  लिये  टेण्डर्स  मांगे  गयें

 (१)  नागरा-बनारस  अ्रौर  लखनऊ-कानपुर  सेक्टरों  के  लिये  रायात

 किये  जाने  वाला  संवाहक

 (२)  उपयुक्त  सामान  के  लिये  विद्युत  कौर

 (३)  शरारा-बनारस  लखनऊ-कानपुर  के  लिये  केबीसी  |

 ate  (१)  उपकरण  के  लिये  सात  टेण्डर  a  थे  ;

 (२)  विद्युत्  संयंत्र  के  लिये

 (३)  कोकिसयल  केबिल  के  लिये  १२;  कौर

 (४)  सिमेट्रीकल  पेयर  केबिल  के  लिये ११  ।

 सामान  कौर  विद्युत  संयंत्र  के  लिये  खाने  वाले
 टेनिस  स्वीकार  किये

 जा  चुके हैं
 ।  बम्बई-दिल्ली

 आसनसोल मार्ग  की  पूरी  योजना  के  लिये इन
 दो  मदों  की  प्रावकलित  लागत  लगभग  १६  करोड़

 seit  तक  कोई  भी  करार नहीं  किया गया  है  ।

 श्राकाशा वाणी  के  समाचार  बुलेटिन

 1*१४६४.
 श्री  म०  | 16  गुरु पाद स्वामी

 :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 (a)  कया  यह  सच  है  कि  कन्नड़  श्र  पंजाबी  जैसी  मुख्य  भारतीय  भाषाओं  के  दोपहर

 के  समय  के  बुलेटिन  जारी  नहीं  किये  जाते
 कौर

 क्या  सरकार ऐसी  भाषाओं  में  भी  दोपहर  के  समय  के  बुलेटिन  करने  के  मदन  पर

 विचार  करेगी
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  :
 कौर  दोपहर  के  समय

 के  बुलेटिन  संविधान में  मान्यता  पाई  हुई  १४  भाषाओं  में
 से

 केवल
 ८  में  ही  प्रसारित किये

 जाते
 हैं  |

 सम्भव  ग्रीक  से  arferaz
 दिल्ली  में  प्रतिष्ठित  ट्रांसमीटर  लगने  के  साथ  यथा  रा च्चा ना  AAD  AT

 कर  दिये  जायेंगे  ।
 oe

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 परिवहन  सेवाओं  सम्बन्धी  औद्योगिक

 1*  १४६४५.  श्री  चट्टोपाध्याय  श्रम  मंत्री  १०  PENG  को  पूछे  गये  तारांकित

 शरमन  संख्या  १९८१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  में  परिवहन  सेवाओं  सम्बन्धी  औद्योगिक  समिति  की  स्थापना  करने  का  कोई

 निर्णय  किया  गया  कौर
 ~

 (a)  यदि  तो  कथित  समिति  की  पहली  बैठक  के  कब  तक  बुलाये  जाने  की

 सम्भावना  है
 ?

 farm  मंत्री  खंभा
 :

 हां
 |

 समिति  की  रचना का  प्रश्न  तय  हो  जाने  के  शीघ्र  बाद ही
 ।

 कोयला  खनन  का  सामान

 _  श्री  कृष्णा चा यं मोदी  :
 ११४६६.

 श्री  त०  ब०  विट्ठल राव  :

 क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  कोयला  खनन  के  सामान  के  निर्माण  के  लिये  सरकार
 ने  क्या

 कार्यवाही की
 a
 @  कौर

 क्या  कोयला  खनन  के
 सामान

 के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  परामर्श  देने  के  लिये

 विदेशी  विशेषज्ञों  को  भ्रामंत्रित करने  की  कोई  प्रस्थापना है
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  तथा
 एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा
 जाता  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १०८

 अतिरिकत  विभागीय  कर्मचारी

 के  १४६७.  श्री  भक्त  दर्शन :  संचार  मंत्री  98s FH areait के  तारांकित  प्रशन  संख्या  ६

 के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 डाक-तार  विभाग के  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  के  वेतन क्रम  व  नौकरी  की  शर्तों

 में  संशोधन  करने  का  जो  wea  विचाराधीन  क्या  इस  बीच  उसके  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया

 गया  att hed

 यदि  at,  तो  क्या  संशोधित  वेतनक्रमों  और  सेवा  की  शर्तों  के  ब्योरे  का  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  (  श्री  सतीशचन्द्र  ):  अभी  नहीं  ।

 यह  प्रदान  नहीं  उठता  |

 बिहार  में  रोलिंग  मिलें

 1*  १४६८.  पंडित  gto  ato  तिवारी  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार में  रोलिंग  मिलें  स्थापित  करने  के  लिये  व्यापारियों  के  प्रार्थनापत्र  सीधे  या

 बिहार  सरकार  द्वारा  पृष्ठांकित  रूप  में  प्राप्त हुये  कौर

 यदि  हाँ
 तो  क्या

 उन
 पर  विचार

 किया  गया  है
 कौर  उनकी

 मंजूरी  दी
 गई  है

 ?

 मूल  stat में
 ।
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 उद्योग  मंत्री  (  श्री  स०  स०  :
 हां  श्रीमान

 सभी  प्रार्थनापत्रों  पर  att  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 लिगनाइट  परियोजना

 ह  दिवनंजप्पा
 ।  PYRE

 {  श्री  विभूति  मिश्र

 क्या  उत्पादन  मंत्री  १२  PERS  को  पूछे
 गये  अतारांकित  प्रदन  संख्या

 १७४३  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत के  लिग्नाइट  उद्योग  के  लियें  खुदाई  कौर  सामान  लाने-लेजाने  की  मशीनरी के

 के  लिये  जर्मन  सार्थों  को  कल  कितनी  लागत  का  ५  दिया  गया

 उन  सार्थों के  नाम  क्या  रोक

 इस  मशीनरी  के  कब  तक  भारत पहुंचने की  है

 उत्पादन  उपमंत्री  (  श्री  सती दा चन्द्र  )  नेवेली fe  परियोजना  के  लिये  जान

 हाथों  को  खुदाई  कौर  सामान  लाने-लेजाने  की  मशीनरी  का  जो  आदेश  दिया  गया  था  उसके  स्थान

 पर  कुल  लागत  लगभग  ३६०  लाख  रुपय  ह  |

 मशीनों  को  सम्भरण  करने  वाले  हैं  सर्वेक्षण  एम०  श्रौरंस्टीन--कापल

 अण्ड  ल्यबकर--मस्चीनेनबो  शर  ध. सर्वेश्री  इंडीन--हेंडलगेसल

 मशीनरी  का  सम् भरण  १९५८ से  प्रारम्भ  होगा
 प्रौढ़  FEXE  में

 पूर्ण  हो

 जायगा  |

 कपड़े  को  मिलें

 ११४७०.  श्री  रामानन्द  दास  नया  वाणिज्य  कौर  उपभोग  वस्त  उद्योग  मंत्री  ह॒  बताने

 का  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 ह  कि  में  सरकार  नें  कपड़े  प्रौढ़  प्राय  सती  माल  का  जो  कोटा  निश्चित

 रण  पश्चिमी  बंगाल
 किया  वह  बंगाल  के  राज्य  की  कुल  आवश्यकताओं से  कम  ह  प्रौढ़  इस

 की  सब  सती  कपड़े की  मिलों  में  पारियों  की संख्या  कम  हो  गई  है
 ।

 क्या  इस  कार्यवाही  के  फलस्वरूप  बेरोज़गारी  बढ़ी  खार

 यदि
 तो

 सरकार  ने
 aq

 विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  हू
 ?

 व्यापार  मंत्री  कर मरकर )  सरका
 सरकार  ने  ऐसा  कोई  कोटा  निर्धारित  नहीं  किया  ।

 तथा  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अ्रधिनियम

 ok
 १४७१.  श्री  ही०  ना०  मकानों  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  उन  श्रभ्यावेदनों
 की

 प्रो  दिलाया  गया  हूं  जिन  में
 प्रार्थना

 की  गई

 है  कि  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अ्रधिनियम  ate  उसके  welt  बनाई  गई  योजना  को
 सिनेमा  थियेटरों

 के  कर्मचारियों  पर  लाग  किया  जाये  ate  न्यूनतम  सीमा  ५०  से  घटा कर  १४५  कर  दी  कौर

 क्या  सरकार  ने  इस  विषय  में  कोई  कार्यवाही
 की

 है
 ?

 मल  wit  में  ।
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 fara  मंत्री  खंडूभाई  साई  )
 हां  ।

 सरकार  wit
 इस  विषय पर  विचार  कर  रही हैं  ।

 श्राकादावाणी

 1*  १४७२
 ्  घ्यान  गोपालन

 क्या  सूचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  ० ०५,
 कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  ग्रा काश वाणी ने  २  १९५६  को
 शअ्रहमदाबाद

 A  यहां  गुजरात

 परिषद  द्वारा  आयोजित  सार्वजनिक  सभा  का  समाचार  प्रसारित  नहीं  किया  था

 क्या
 आकाशवाणी  ने  एक  कौर  सार्वजनिक सभा  के  सम्बन्ध में  जो  गुजरात  कांग्रेस  समिति

 ने  आयोजित  की  थी  कौर  जिस  में  प्रधान  मंत्री  का  भाषण हुआ  समाचार  दिया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  (  डा०  कसकर )  से  महत्व का  समाचार  होने  के

 के  अ्राकाशवाणी  ने  प्रधान  मंत्री  के  भाषण  का  समाचार
 प्रसारित

 किया
 था  ।

 महा  गुजरात

 द्वारा  प्रायोजित  सभा  के  समाचार जो  एजेंसी  ने  दिये  प्रसारित  नहीं  किये  गये  थे  क्योंकि

 (१)  वे  अगली  प्रातः
 तक  शझ्राकाशवाणी  के  समाचार  कक्ष  में  प्राप्त  नहीं  हुये  थे  कौर  उन्हें

 प्रातः  के  मुख्य  बुलेटिन
 में  सम्मिलित किया  जा

 ate  (२)  एजेंसी
 के

 समाचारों
 में

 बताया

 गया  था  कि  सभा  के  वक्ताओं  ने
 निर्वाचन  कार्यक्रमों  ait  उनके  परिणामों  की  निर्देश

 किया  था  ate  srrRrerareh  की  प्रथा  के  अनुसार  बुलेटिनों  में
 ऐसे

 समाचार  नहीं  लियें  जाते
 ।

 बडाढ़ेमों  कोयले  को  खान में  घटना

 1*₹१४७३.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :  क्या  श्रम  मंत्री  २७  PEUR  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रदान  संख्या  ४४५  शर  Yo  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  संच  है  कि  बड़ाढ़ेमों  कोयले  की  खान  के  जो  ग्यारह  खनिक  खान  में  पानी  श्री

 जाने  पर भी  चमत्कारपूर्ण  ढंग  से  बच  गये  उन्हें  खान  के  प्रबन्धक  ने  काम  देने या  देय  का  भुगतान

 करने  से  इनकार  कर  दिया

 सरकार  का  प्रयोजन के  लिये  कार्यवाही  करने
 का  विचार है  कि  इन  लोगों

 9
 को  जीवन  निर्वाह  के  लिये  तरन्त  रोजगार  दियां  जाये  a  वे  गन  स्वस्थ  हो  जायें  हँ

 श्रम  मंत्री  (  श्री  खंड भाई  नहीं

 set  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 मोटर  गाड़ियों  के  पुर्जों  के  लिये  आयात  श्रनज्ञप्तियां

 डा०  रामा राव  :
 १४७४

 श्री  पो०  सुब्बाराव :

 क्या  वाणिज्य  कौर  उपभोग  वस्त  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मोटर  गाड़ियों  पज  तथा  पर  करने  के  लिये

 श्रनज्ञप्तियां  केवल एक  ही  साथ  को  दी  गई

 wast  में
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 यदि  तो  शर

 aq  साथ  कितना  पुराना है
 ?

 व्यापार  मंत्री  नहीं  श्रीमान्  |

 तथा  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 वेस्ट  हिल  की  तेल की  मिलों  में  ताला  बन्दी

 PVOX  श्री  श्र०  कण  गोपालन  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  वैस्ट  हिल
 की  तेल

 की  मिलों  (  मालाबार  केरल

 भ्रक्तूबर  PEUg  को  जबकि  एक  प्रौद्योगिक  विवाद  एक  पदाधिकारी के  पास  लम्बित

 तालाबन्दी  घोषित  की  गई  शर

 यदि  तो  सरकार ने  इस  विषय
 में

 क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 pan  मंत्री  खंडूभाई
 :  तथा  राज्य  सरकार से

 जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  कौर  इसे  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेंगी  |

 में  विस्थापित  व्यक्ति

 1*  १४७६.  श्री  दीदार  देव  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 खाद्यान्न  की  कमी  कौर  भ्रत्यावश्यक  वस्तुयें  के  मूल्य  बढ़  जाने  के  कारण

 इस  समय  त्रिपुरा  में  बहुत  से  शरणार्थी  भूखों  मर  रहे

 क्या  अक्तूबर  EUS H WEY के  मध्य  में  त्रिपुरा में  किसी  शरणार्थी  संगठन  ने  सरकार को  कोई

 ज्ञापन  भेजा

 यदि  तो  यदि  ऐसे  ज्ञापन  में  क्या  शिकायतें  दी  गई  कौर

 इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कार्यवाही  करने का  विचार  है
 ?

 पुनर्वास  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना )
 han

 नहीं  ।

 से  .  त्रिपुरा  प्रशासन  को  १७  अक्तूबर  १९५६  को  संयुक्त  शरणार्थी  समिति
 के

 प्रधान की  झोर  से  त्रिपुरा  के  पुनर्वास  निदेशक  के  नाम  एक  भ्रम्यावेदन  मिला  था
 ।

 अभ्यावेदन

 सामान्य  प्रकार  का  था  तौर  उसमें  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  पुनर्वास  सम्बन्धी  ऋण

 पुनर्वास  बस्तियों  में  पीने  के  पानी  के  सम्भरण  की  सुविधायें  बढ़ाने  शादी  की  योजनाओं  सहित  पुनर्वास

 योजनाओं  की  कार्यान्वित  शीघ्र
 करने  के  कुछ  सुझाव  थे  ।  सुझावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 ।

 रेडियो  तथा  वायरलेस  अनुज्ञप्ति  शाखा  के  जिमेदारी

 १४७७.  श्री  म०  दि०  गरुपादस्वामी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसूर  सरकार
 की रेडियो  तथा  वायरलेस  अनुज्ञप्ति

 शाखा  के  कर्मचारियों

 की  सेवायें  १  द...) अप्रल  REYo  को  भारत  सरकार  के  डाक  तथा  तार  विभाग  को  हस्तांतरित  कर  दी  गई  थीं  ;

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है
 कि

 उन  पदाधिकारियों  के  वेतन  क्रमों  के  पुनर्निर्धारण  का  निर्णय

 अभी तक  नहीं  किया

 क्या  यह  सच  है  कि
 उन  पदाधिकारियों को  तब  से  उनकी  सामान्य  वेतनवृद्धि यां  भत्ते

 इत्यादि  इस  कारण  नहीं  दिये  गये  कि  इनके
 वेतन क्रमों  का  निर्धारण  अभी  नहीं

 सरकार का  इस  विषय  में
 कब  निर्णय  करने

 का
 fasts >  ? IMMUN  @  *

 *
 मूल  waist  मे ं।
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 उत्पादन  उपमंत्री  सतीशचन्द्र  हां  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।  केवल  दो  पदाधिकारियों  का  वेतन  अरब  तक  निर्धारित  नहीं  gar  |

 शीघ्र

 पटेल  व्याख्यान  माला

 1*१४७८.  श्री  कृष्णा चाय  जोशी  :  क्या  सुचना  ale  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  हिन्दी  में  पटेल  व्याख्यान  माला  की  योजना  को  अन्तिम  ea र्  >  दिया गया

 यदि  वक्ता  कब  व्याख्यान देंगे  ?

 सुचना श्रौर प्रसारण मंत्री प्रसारण  मंत्री  हिन्दी में  पटेल
 व्याख्यान  माला  की  कोई

 पृथक्  योजना  नहीं है  ।  यह  वक्ता  करो  उसके  विशेष  विषय  के  चुनाव  पर  निर्भर  करता  है  कि  वह  अंग्रेजी

 हिन्दी  अथवा  किसी  अरन्य  प्रादेशिक  भाषा  में  भाषण  दे  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 कागज़  उद्योग

 श्री  भक्त  मदान :

 श्री  दी०  चे

 श्री  दिवनंजप्पा  :

 भारी  उद्योग  मंत्री  १४  PEUS  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १०५३  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत  में  कागज  के  उत्पादन  के  बारे  में  जर्मनी  व  इटली  के  दलों  की  विस्तृत

 सिफारिशें  प्राप्त हो  चुकी

 यदि  तो  क्या  उन  सिफारिशों  की  मोटी  रूपरेखा  पटल  पर  रखी

 और

 उन  सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  fig  किया ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  म०  स०  ौर  जर्मन दल  ने  गन्ने की  से

 अखबारी  कागज  बनाने  के  लिये  अपनी  ए-जड  प्रणाली  श्रपनाने की  सिफारिश  की  है  ।  यह  रिपोर्ट  कभी

 प्रारम्भिक  sat  विदेशी
 फर्मों

 के
 साथ

 कभी
 और  टेक्निकल सलाह  मशविरा  किया  जा  रहा  है

 ।
 इस

 योजना के  अनुसार ऐसा  कारखाना  खोलने  का  विचार हैं  जिससे हर  साल  ३०,००० टन  अखबारी

 कागज  बनाया  जायेगा  |

 इटली  का  दल  प्रभी  चुने  हुये  भारतीय  कच्चे  माल  बारे  में  परीक्षण  कर  रहा  है  ।  जब  तक

 ये  परीक्षण खत्म  नहीं  हो  जायेंगे
 तब  तक  उसकी

 रिपोर्ट  तैयार नहीं  होगी  ।

 विशेषज्ञ  फर्मों  क॑  साथ  सलाह  मशविरा  समाप्त  हो  जाने क  बाद  ही  सरकार  कोई

 निर्णय  करेंगी  |

 मल  अंग्रेजी  में  ।
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 निगरानी  रखने  वाला  पदाधिकारी

 1*१४८०.  पण्डित  gto  ato  तिवारी  :  कया  श्रावास  site  सम्भरण  मंत्री  १

 ZEXE  को  पूछे गये
 तारांकित

 प्रदान  संख्या  १६३७  के
 सम्बन्धी

 अनुपूरक  प्रश्नों
 के

 उत्तरों

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निगरानी  रखने  वाले  पदाधिकारियों  ने  कितने  मामलों  का  पता  लगाया

 कितने  मामलों  में  विभागीय  कार्यवाही  की

 कितने  मामले  न्यायालय में  ले  जाये

 उन
 लोगों  के  विरुद्ध  जिन्हें  न्यायालयों  ने  प्राविधिक  कारणों से  अथवा  पर्याप्त

 साक्ष्य के  अभाव  के  कारण  मुक्त  कर  दिया  कोई  विभागीय  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 श्रीवास  कौर  सम् भरण  मंत्री
 के

 सभा सचिव  पृ०  ao  :  से

 एक  विवरण  सभा-पटल
 पर

 रखा  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  a;  अनुबन्ध संख्या  1 O€  |

 पश्चिमी  बंगाल  में  कोयले  का  मूल्य

 १४८१.  श्री
 रामानन्द

 दास  :  क्या  उत्पादन
 मंत्री

 यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  ai  कलकत्ता  के  लिये  कोयले  के  मूल्य  की  एकरूप दर  निश्चित

 की
 गई

 यदि  तो  क्या  कोयले  के  एकरूप  मूल्य  का  पश्चिमी  बंगाल  में  उद्योगों  पर  सामान्यतया

 art  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  पर  विशेषतया  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ौर

 नई  मूल्य  व्यवस्था
 करने  से  पूर्व॑  कोयले

 के
 प्रचलित

 मूल्य
 क्या

 थे
 ?

 उपमंत्री  सतीद्चन्  )  :
 श्रीमान्  I.

 विदेशों को  भेजे  जाने  के  लिये  दिष्टमंडलों का  चुनाव

 1१४८३.  श्री  कामत  :  क्या  संसद
 कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 किसी  मंत्रालय  द्वारा  विदेशों
 को

 भेजे  जाने  के
 लिये  किसी  शिष्टमंडल

 के  सदस्यों

 जिसमें  संसद  सदस्य  भी  सम्मिलित  चुनाव  करने  की  किस  अवस्था  पर  उन्हें  सूचित  किया

 जाता
 4a

 जो सूचना  उन्हें  दी  जाती  हू  उसका  क्या  ब्योरा

 क्या  उन्हें  शिष्टमंडल के
 सदस्यों  या  नेतृत्व  के  सम्बन्ध  जहां  तक  कि  उसका  संसद

 सदस्यों  पर  प्रभाव  पड़ता  किसी  परिवर्तन
 का

 सुझाव  देने  की  अनुमति  है
 ?

 संसद कार्य  मंत्री  सत्यनारायण  :  संसद  कार्य  मंत्री  को  विदेशों

 को  जाने  वाले  किसी  शिष्टमंडल में  संसद्  सदस्यों  के  सम्मिलित  किये  जाने  की  सूचना  अस्थायी  चुनाव

 की  प्रारम्भिक  अवस्था  पर  या  उसके  ्  कौर  प्रत्येक  भ्रवस्था में  चुनाव को  अन्तिम रूप  दिये

 जाने  aga  दी  जाती है  ।

 जो  अरन्य  सूचना
 दी

 जाती  हैं  वह  शिष्टमंडल के  उद्देश्य  तथा  वहां  ठहरने  की

 अ्रवधि  तथा  उसके  प्राय  सदस्यों  के  सम्बन्ध  में  होती  है  |

 हां  ।

 मिल  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  gyu¥e ३ २१  १९४५६

 का बन  ब्लेक  का  निर्माण

 श्री  राम  कृष्ण

 श्री  To  नायर [१३०४
 {

 क्या  भारों  उद्योग  मंत्री  १४  अगस्त  PENS  पीछे  गये  तारांकित परन  संख्या  १०६६  क

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  ट्वेंटी  पंचवर्षीय
 योजना

 में
 भारत

 में
 कार्बन ब्लैक  बनाने  की  योजना  को  भ्रान्ति

 रूप  दे  दिया गया  कौर

 यदि  तो तो  उस  योजना की  मुख्य  बातें  क्या हें
 ?

 भारी  उद्योग  तथा  वाणिज्य  कौर  उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  : (att  मुरार जी
 :

 nwa  a
 और  नहीं  श्रीमान्  ।  विशेषज्ञ  हाथों  से  अभी  प्रारम्भिक  4<l  किया जा  रहा  है  |

 मल  ऊष्म सह  कारखाना

 श्री राम  कृष्ण

 [२३०६  सरदार  इकबाल  सिह

 सरदार  श्रकरपरी

 क्या  भारी  उद्योग मंत्री  १?  PRX  हो पुछ  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १६३३ के  उत्तर

 के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  मूल  ऊष्मसहों  का
 निर्माण

 करने  के  लिये  एक
 कारखाना

 स्थापित  करने
 की  योजना

 के  ब्योरों  को  wag  रूप  दे  दिया  गया

 )  यदि  तो  ब्योरा क्या  हूं  ?

 भारी  उद्योग  तथा  वाणिज्य  और  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  मरा रजि  देसाई )

 ि ६... ढ गर  नहीं  ।  कार्यान्वित  की
 जाने  वाली  योजना  का

 ब्यौरा  विचाराधीन

 ae  निर्मितियों  का  शिष्टसडल

 1१३०७  को  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  ate  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  १  ee

 को  यगण  गयें  अतारांकित प्रश्न  संख्या  १२१३ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लघु  निर्माताओं  के  एक  शिष्टमंडल  को  स्वीडन  भेजने  की  प्रस्थापना  को  भ्रान्ति

 रूप दे  दिया गया  ak

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 उद्योग  तथा  वाणिज्य  कौर  उपभोग-वस्त  उद्योग  मंत्री  मुरार जी

 पर  हां  श्रीमान  ।  प्रविधिविज्ञों  को  स्वीडन में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिये  चना  गया

 है  श्र  wa  उनकी  प्रतिनियुक्ति
 के  लिये

 प्रबन्ध
 किये  जा  रहे  हैं

 |

 श्री  राम  कृष्ण  :
 क्या

 भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 PERS  में
 पब

 तक  भारत में  कुल  कितना  काग़ाज़  बनाया गया

 इसी  अवधि  में  काग़ज़  का  कुल  कितना  आयात  तथा  निर्यात  किया  श्र

 आयात  करने  वाले
 पर

 निर्यात  करने  वाले  देशों  के  नाम

 hp  | मूल  अंग्रेजी



 १४४४  लिखित  उत्तर  २१  eye

 उद्योग  लना  क. द दि, दे ी सधा  वाणिज्य  कौर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  (  श्री  मुरार जी  देसाई

 टन इस  ay  के  पहलें  दस  महीनों  में  Q4E, 55%

 आयात  :  82%, @Xo  टन ।

 निर्यात  :  Xoo  टन  |

 एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध

 संख्या  Ro]

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  मसली  सहकारी  समिति

 1१३०८.  श्री  बीरेन  दत्त  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विस्थापित  व्यक्तियों  की  मसली  सहकारी  समिति  को  एक  मीन  क्षेत्र  आरम्भ  करने

 के  लिये  सहायता  दी  गई

 क्या  मसली  बिल
 के

 कृष्य करण  का  कार्य  पूरा  हो  गया  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 पुनर्वास  मंत्री  मेहरचन्द  :  से  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लाभ  के  लिये

 मसली  छेड़ा  में  एक  मीन  क्षेत्र के  विकास  की  योजना  २७,९००  रुपये  की  लागत  पर  स्वीकार की  गई

 थी ।  त्रिपुरा  प्रशासन  नें  उक्त  कार्य  को  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  इस  निर्माण कार्य  में  विस्थापित  व्यक्तियों

 को  सेवामुक्त  किया  उनमें  से  अधिकांश  बहु प्रयोजनीय  सहकारी  समिति के  सदस्य  हैं  ।  ५,०००

 रुपये तो  व्यय  किये  जा  चुके हैं  ।

 टाइल  बनाने  के  कारखाने

 1१३१०.  श्री  श्रय्यणि  क्या  वाणिज्य  कौर  STANT- Aer  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 केरल  राज्य  में  त्रिचूर के  प्रासपास  तथा
 चारों  कौर  टाइल  बनाने  क॑  कितने  कारखाने

 क्या  उन  कारखानों  में  बनाई गई  टाइलों  को  विदेशों  को  निर्यात
 किया  जाता

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  ौर

 यदि  निर्माण  प्रक्रिया  में  कुछ  सुधार  कर  दिया  जैसे  कि  facet  को  अधिक  बारीक

 पीसा  तो  क्या  उनको  निर्यात  करना  सम्भव  है  ?

 उद्योग  तथा  वाणिज्य  कौर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  मुरारजी
 :  ५०

 से  श्रमिक

 ate  निर्यात  कुछ  अ्रधिक  नहीं है  क्योंकि  अभी  तक  इन  टाइलों ने  विदेशी  बाजारों

 में  अपना  स्थान  नहीं  बनाया है  ।

 wolra  त  scar  fact  feet  से
 निर्यात  व्यापार  के  विकास  की  EHS  नील  दिव द द दि  Alta  सुधार  किये  जाने

 पर  निर्भर  होगी  अपितु  विदेशों  में  मालਂ  के  रूप  में  अपना  स्थान  बनाने  पर भी
 निर्भर

 होगी  ।
 ee

 मल  नगर



 २१  PERS  लिखित  उत्तर  guy

 डाक-तार  भवन  प्रदेश  )

 2322. श्री  भक्त  ददन  कया  संचार  मंत्री  १८  2EXG  के  अतारांकित प्रदान  संख्या

 २१९३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  ( 2&xg—Y)  में  डाक  कौर  तार  विभाग के  उत्तर  प्रदेश  परिमण्डल

 में  जिन  भवनों  के  निर्माण का  कार्यक्रम  निश्चित  किया  गया  उनमें  से  प्रत्येक  के  निर्माण

 में
 अरब

 तक  क्या  प्रगति  हुई

 क्या  उनके  अतिरिक्त  किन्हीं  aa  भवनों  के  निर्माण  का  निश्चय  किया  गया  शौर

 यदि  तो  उनका  ब्योरा क्या  है  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीदाचन्द्र  )  से  एकत्रित  किया जा  रहा  है

 शौर  जितनी  जल्दी  हो  सकेगा  यह  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  |

 डाक-तार
 सुविचारों

 का  विकास

 १३१२.  श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEUS—UYY  के  प्राय-व्ययन  प्राक्कलनों  में  नये  टेलीफोन  ऐवसचेंजों

 श्र  पब्लिक  कौल  झाफिसों  के  खोलने  के  लिये  श्रलग-्रलग  कितनी  धनराशियां  निर्धारित  की  गयी

 प्रत्येक  सकील  के  लिये  उन  मदों  के  भ्रन्तर्गत  अ्रलग-श्रलग कितना  धन  स्वीकृत  किया  गया

 है  अथवा  किया  जाने  वाला  है  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सती दा चन्द्र  )  ait  जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है

 कौर  यह  शीघ्र  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 अखिल  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  ate

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 1१३१३.  श्री  त०  ब०  विशाल  राव

 वे  कौन-कौन  से  निबन्ध  तथा  शर्तें  हैं  जिनके  आधार  पर  अखिल  भारतीय  खादी  तथा

 ग्रामोद्योग  लखनऊ  की  प्रमाणन  समिति  किसी  ऐसे  are  यां  भण्डार  अथवा  उत्पादन  केन्द्र  को

 प्रमाणपत्र  प्रदान  करती  जोकि  प्रमाणित  उत्पादन  केन्द्रों  द्वारा  उत्पादित  हाथ  से  कती  हाथ  से

 बुनी  हुई  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  की  वस्तुओं  को  बेचने  के  इच्छुक  अथवा  हाथ  से  कती  हाथ  से

 बुनी  हुई  प्रमाणित  खादी
 का

 उत्पादन  करने के  इच्छुक

 क्या  प्रमाणन  समिति  wot  प्रमाणित  उत् प्रा तन  केन्द्रों  और  भण्डारों  के  कार्य  पर  कोई

 नजर  रखती

 यदि  at  उपरोक्त  समिति  ने  प्रमाणित  उत्पादन  केन्द्रों  तथा  भण्डारों के  कार्य

 का  निरीक्षण  करने  के  लिये  कौन-सी  प्रक्रिया  बनाई  कौर

 क्या  खादी
 बोर्ड  की  प्रमाणन  समिति

 ने  तभी  तक  किसी भी  ऐसे  भण्डार  अथवा  उत्पादन

 केन्द्र  का
 प्रमाणपत्र

 रद  किया हैं  जिसने  समिति  द्वारा  हाथ  से  कते  हाथ  से  बुने  हुये  शुद्ध  खादी

 कपड़े  के  प्रमाणन  के  लिये  निर्धारित  किये  गये  सिद्धान्तों  का  कोई  उल्लंघन  किया  है  ?

 उपमंत्री  :  खादी  के  उत्पादन  तथा  बिक्री  के  लिये

 प्रमाणपत्र  ऐसे  केन्द्रों  को
 दिये  जाते

 हैं
 जो  कि  (१)  धमकी  सार्वजनिक

 (2)  सहकारी
 ee

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 PUve  लिखित  sat  २१  %%

 सस्थाशझ्ी  शर  (३)  राज्य  सरकारों  द्वारा  चलाये  जाते  परन्तु  शर्ते  यह  है  कि  वे  खादी  बोर्ड  की

 प्रमाणन  समिति द्वारा  निर्धारित  किये गये  नियमों  तथा  विनियमों का  श्रनसरण  करें  ।  नियमों की  एक

 प्रति  सभा-पटल पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट  ५,  श्रीगन्ध  संख्या  १११]  अन्य  ग्रामोद्योग  की

 उत्पादित cecal  को  प्रमाणित  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन है  ।

 हां

 यह  बात  जानने  के  लिये  कि  निर्धारित  नियमों  तथा  विनियमों का  उचित रूप  से

 अनुसरण  किया  जा  रहा  है  या  खादी  बोर्ड  के  प्रादेशिक  निरीक्षक  तथा  लेखापरीक्षक

 प्रमाणित  संस्थानों पर  नजर  रखते  हैं  ।

 PEYY—UE  में  समिति ने  ग्रामोद्योग खादी  गौड़  बादशाहपुर तथा  जोहर  सहकारी

 विकास  मूसावी
 के  प्रमाणपत्र उस  आधार  पर  रह  कर  दिये थे  कि  उन  संस्थाओं  के  कार्य  में

 कई  शभ्रनियमिततायें पाई  गई  थीं  ।

 कोयला  खान  श्रमिक  कल्याण  निधि  संघ

 ह  श्री  चट्टोपाध्याय  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोयला  खान  श्रमिक  कल्याण  निधि  संघ  के  कार्य  निष्पादन  की  जांच  करने  के  लिये

 नियत  किये  गये  शभ्रध्ययन  मण्डल  की  उपपत्तियों  की  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखी  जायेगी

 कौर

 सरकार ने  उन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध में  अभी  तक  नया-क्या  काय

 वाही  की  है
 ?

 स्विम  मंत्री  खंड भाई  ईसाई  ट्र  |

 बहुत-सी  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  श्र  वे  कार्यान्वित की  जा  रही  हैं  ।

 जंगल  उर्वरक  परियोजना

 शी  कृष्णा चा यं  जोशी
 mane  श्री  दी०  Wo  फार्मा

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लिये  तीन  बिदेशी  सोथो ने  जो  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन
 नंगल  ्  परियोजना के

 भेजे  उनमें  क्या-क्या  सिफारिशें दी  गई  श्र

 उन  सिफारिशों  को
 कार्यान्वित

 करने  के  लिये  क्या-क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 दो  सोथो  के  प्रतिवेदन  परियोजना के  उर्वरक pseqrea  उपमंत्री  सतीदाचन्द्र  )

 तथा  भारी  पानी  के  भाग  से  सम्बन्धित  जबकि  तीसरे  are  ने  केवल  भारी  पानी  सम्बन्धी  भागों  के

 ही  प्रतिवेदन  भेजा  हैं  ।  इन  तीनों  areal  ने
 कई  प्रकार के  बिशपों  पर  विचार  करने  के  बाद

 fasts  उपायों  की  सिफारिश  की  ह  ।

 एक  साथ
 ग्रसित  aaa

 विट्रो  इंजीनियरिंग
 न्यूयॉर्क

 को  परियोजना के  लिये

 प्राविधिक  परामर्श रूप  से
 नियुक्त  कर  लिया  गया  है

 alt  उन्हें  यह  कहा  गया  हैं
 कि

 वे  विभिन्न

 संयंत्रों  का  रूपांकन  तथा  इंजीनियरिंग  कार्य  प्रारम्भ कर  दें  ।

 bret  अंग्रेजी  में
 ।



 २१  १९५६  लिखित  उत्तर  eee)

 पंचवर्षीय  योजना  सप्ताह  समारोह

 1१३१६.  श्री  कुष्णा चा यं  मोदी  :  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 के

 (#)  क्या  चलती-फिरती  टुकड़ियों ने न  PUY  तथा  १६४५६ म में  पंचवर्षीय योजना  सप्ताहों

 को  मनाने  में  राज्य  सरकारों  को  सहयोग  दिया  att

 )  कितने  इन  सप्ताहों  को  मनाते हैं  ?

 सुचना  प्रसारण  मंत्री  हां  ।

 ware  कौर  श्रेणी के  कुल  २७  राज्यों में  से  २५ ८  ४५

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  उद्देश्य  को  लोकप्रिय बनाना

 1१३१७.  श्री  कृष्णाचायं जोशी जोशी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग ेकि  सरकार

 ने
 संयुक्त  राष्ट्र संघ  के  उद्देश्यों  कौर  प्रयोजनों  को  लोकप्रिय  बनाने  अन्तर्राष्ट्रीय

 सम्बन्धों  को  अधिक

 अच्छा  बनाने के  लिये  इसके  विशेषता प्राप्त  अभिकरणों  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 बिदेदिक-क्रार्य  मंत्री  के  सभा सचिव  सादत  चली  अपेक्षित  जानकारी  न  वाला

 एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है
 ।  परिशिष्ट ५,  अनुबन्ध  संख्या  ११२]

 तिब्बत से  व्यापार

 श्री  भक्त  मदान

 पद  सरदार  इकबाल  सिह
 सरदार  श्रकरपरी

 कया  वाणिज्य  उपभोग-बस्ती  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  al  ५६  के  चालू  सीजन

 में  भारत  व  चीन  के  तिब्बत  प्रदेश  के  बीच  रायात-निर्यात  की  क्या  स्थिति  रही  है
 ?

 भारी  उद्योग  तथा  वाणिज्य  कौर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  मुरार जी  :

 १९४६
 की  शराबी  में  भारत  ate  चीन  के  तिव्बत  देश  के  हुए  आयात  और  निर्यात  व्यापार

 के  झांकने  एक  विवरण  पत्र  में  दिये  गये  हैं  जो  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  [  देखिये  परिशिष्ट  ४,

 संख्या  223  |

 पटसन के  निर्माता

 19३१६.  श्री  कृष्णाचायं जोदी जोशी  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह

 की  कृपा  करेंगे कि

 eye  में  कभी  तक  कुल  कितने  लाख  टन  पटसन  की  वस्तुएं  तैयार  की  गई

 उपरोक्त  अवधि  में  सरकार  द्वारा  पटसन  उद्योग  के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  क्या-क्या  कार्यवाही

 की
 गई  है

 ?

 भारी  उद्योग  तथा  वाणिज्य  ate  उपभोग-वस्तु उद्योग  मंत्री  मुरारजी  देसाई  )

 १९६५६  से  RENE  तक  &  लाख  २०  हज़ार टन  |

 ee  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  |
 [

 देखिये  परिशिष्ट  4;  संख्या  tw ————
 ]

 ला

 मूल  अंग्रेजी
 में

 ।



 Wyvs  ge ffi,  उत्तर  २१  १९४६

 सरकार  हारा  चलाये  जा  रहे  होटल

 1१३२०.  पंडित
 द्वा०

 ato  तिवारी
 :

 कया  श्रावास  कौर  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  स्वतंत्र  रूप  से  दूसरों  की  सहभागिता से  कोई  होटल  तथा

 होस्टल  चलाये  जा  रहे  प्रौर

 यदि  तो  क्या  इस  व्यापार  से  सरकार  को  कोई  लाभ  होता  है
 ?

 श्रावास
 कौर

 सम्भरण
 मंत्री  के  सभासचिव  Go  ato  :  )  at

 सरकार  नई  दिल्ली  में  दो  होटल  चला  रही  अर्थात्  walter  होटल  तथा  होटल  जनपथ  ।  इसके  afar

 सरकार  पांच  होस्टल  चला  रही  है  उनमें  से  चार  होस्टल  ी  काउंटी  ट्यूशन  कोटा

 हाऊस  तथा  रायसीना  रोड  होस्टल  तो  नई  दिल्ल  में  हैं  प्रौढ़  कलकत्ते  में  श्नलिपुर  में  केन्द्रीय  गवर्नमेंट  होस्टल

 है
 ।

 अशोक  होटल  एक  सीमित  समवाय  द्वारा  चलाया  जा  रहा  है  जिसमें wer  लोगों के  भी  भ्रंश  हैं  ।  होटल

 जनपथ  प्रौढ़  सभी  होस्टल  सरकार  के  स्वामित्व  में  हैं  ।

 इन  होटलों ने  Feus  में  ही  कार्य  करना  आरम्भ  किया  है  कौर  इसलिये  लाभ

 का  इतनी  जल्दी  हिसाब  नहीं  लगाया  जा  सकता  |  जहां  तक  होस्टलों  का  सम्बन्ध  लाभ  मदर  ही  नहीं

 उत्पन्न  क्योंकि  वे  स्थान  संसद-संदस्यों को  सरकारी  पदाधिकारों तौर  दिल्ली  में  संभागों  ax

 सम्मेलनों  में  उपस्थित  होने  के  लिये  बाहर  से  खाने  वाले  लोगों  को  दिये  जाते  हैं  ।

 गोल  मिनट  तथा  मिनटों  रोड  के  क्वाटर

 २  श्री  दी०  Wo  फार्मा  :  क्या  श्रीवास  पौर  सम् भरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 गोल  मार्केट  तथा  fact  रोड  के  इलाके  में  क्वार्टर  कब  बनाये  गये  थे

 वे  क्वाटर  सामान्यतया  कितनी  प्रविधि  के  लिये  बनाये  गये  थे

 क्या  यह  सच  है
 कि

 बहुत  से  क्वाटर  1. |  सामान्य  कालावधि  को  पूरा  कर  चुके  हैं  शौर

 उनमें  रहना  सुरक्षित  नहीं  है  कौर  इसलिये  समय-समय  पर  उनकी  करानी  पड़ती  शर

 यदि  तो  सरकार  उन  क्षेत्रों  में  क्वार्टरों  की  संख्या  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 श्रावास  att  सम्भरण  मंत्री  के  सभासचिव  पृ०  का  क्रमश

 PEQU—QY  और  १९३३-३६  में  ।

 ५०  |

 गोल  मार्केट  क्षेत्र  के  क्वाटर  रहने  के  लिये  सुरक्षित  परन्तु  हर  साल  उनकी

 भारी  मुरम्मत  करनी  पड़ती  है
 ।

 मिनटों  रोड  क्षेत्र  के  कुछेक  जिनकी  छतें  ईटों  या  बीच  में  से  खोखी

 घंटों  के  द्वारा  बनी  वे  कुछ  भ्र सुरक्षित  से  बन  गये  उनकी  छतें  धीरे-धीरे बदली  जा  रही  हैं  |

 जहां  तक  मिनटों  रोड  का  सम्बन्ध  सरकार  इस  दिदा  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार

 नहीं  रखती
 ।

 जहां  तक  गोल  मार्केट  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  वर्तमान  क्वार्टरों  को  कर  नये
 दो

 क्वार्टर  बनाने  की  प्रस्थापना  श्रभी  विचाराधीन  है
 ।

 मूल  अंग्रेजी में  ।



 दा क्र वार  २१  2.0 4.0  लिखित  उत्तर  guve

 विनय  नगर

 1१३२२.  श्री  दी०  च0०  क्या  श्रावास  कौर  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 विनय  नगर  परिश्रमी तथा  मुख्य  )  में
 ऐसे

 कुल  कितने  क्वार्टर  हैं
 जिनमें  सरकारी

 रह  रह  ह

 वे  क्वार्टर  सामान्यतया  कितनी  कालावधि  के  लिये  बनाये  गये  थे

 क्या  यह  सच  है  कि  बी  ब्लाक  के  बहुत  से  क्वार्टरों  में  हाल  ही  में
 दरारें

 पड़  गयी  थीं
 ग्रोवर

 यदि  तो  सरकार  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  त्रुटिपूर्ण  इमारतों  के  निर्माण
 को

 रोकने  के

 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 श्रावास  कौर  सम्भरण  मंत्री  के  सभासचिव  प०  so  भास्कर )  :  ६,५३४ I

 लगभग  ६०  से
 ७०

 वह
 |

 हां  ।  ए  ate  बी  ब्लाकों  के  केवल  चार  क्वार्टरों  में  ही  छोटी-छोटी  सी  दरारें झाई  थीं  । नी  ]
 जहां तक  निर्माण का  सम्बन्ध  उसमें  कोई  खराबी  नहीं  है  ।  वे  दरारें  थोड़ी  सी  सै सटलमन्ट

 के  कारण  से  पड़ी  थीं  |  अरब  उन्हें  मरम्मत  कर  गया है  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ॥

 बेकारी

 2.0  श्री  बचिकोटय्या  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 \  )  १९४६  सारे  देश  में  कितने  बेकार  व्यक्तियों  के  नाम  पंजीबद्ध  हुए

 उक्त  प्रविधि  में  कितने  लोगों  को  काम-काज  दिलाया  गया है  ?

 श्रम  मंत्री  खं डू भाई  देसाई )  कॉम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  १,२  ३,९७६  व्यक्तियों  के

 नाम  पंजीबद्ध  हुए हैं  ।

 १६,८८९  लोगों  को  काम  दिलाया  गया  है  ।

 दिल्ली  में  राजाओं के  भवन

 सरदार  इकबाल  सिह
 1१३२४

 श्रकरपरी

 क्या  प्राचीन  ate  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  में  पटियाला  जींद  फरीदकोट  नाभा  तथा

 राज  सम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  तथा  पंजाब  सरकार  के  बीच  कोई  करार  हो  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  करार  की  ग्राही  क्या  हैं
 ?

 श्रीवास  at  सम्भरण  मंत्री के  सभासचिव  प०७  ato  भास्कर )  :

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  पंजाब  सरकार  के  बीच  तक  उन  राज  भवनों  के  सम्बन्ध  में  कोई  औपचारिक

 करार  नहीं  है  जो
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  या  तो  पट्टे  पर  हैं  या  सरकार  द्वारा  अ्रधिगहीत  कर  लिये

 गये  हैं  ।  तथापि  इन  भवनों  से  सम्बन्ध  रखने  वाली  जानकारी  उस  विवरण  में  दी  गयी  है  जो  कि  सभा

 पटल  पर  रखा  गया  है
 ।  ५,

 अ्रनबर पपपननटदननप  संख्या  Se  |

 मिल  अंग्रेजी  में
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 पश्चिमी  तिब्बत  भारतीय  व्यापारों

 १३२४५.  श्री  भक्त  हीनयान  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  an  भी  समय  से  पहले  के  द्वितीय  सप्ताह  में  श  पड़

 जाने  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  में  हिमालय स्थित  पश्चिमी  तिब्बत  व  भारत  के  मध्यवर्ती  दरें  बन्द  हो  गये  थे

 जिसके  कारण
 अनेक  भारतीय  व्यापारियों  यहां तक  कि  भारत  के  वाणिज्य-दूत को  वहीं

 रुकना

 यदि  तो  कुल  कितने  भारतीय  व्यापारी  वहां  रुक  गये  थे  कौर वे  भारत  के  किन-किन

 सीमावर्ती  प्रदेशों  के  निवासी

 उनमें
 से

 कितने-कितने
 भारतीय  व्यापारी  wat  तक  किन-किन  दरों  से  सकुशल  भारत  पहुंच

 चुके

 व्यापारियों  को  कितनी  हानि  उठानी  कौर

 दोष  भारतीयों  को  सकुशल  भारत  लाने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 बददिल-कार्य  मंत्री के  सभासचिव  सादत  चली
 :

 हां  ।  यह  खबर  मिली थी

 कि  अक्तूबर  के  दूसरे  हफ्ते  उत्तर  प्रदेश  में  दरमा  शौर  लिपुलेख  दरे  बरफ़  से  रुक  गये
 थे

 और  कुछ  व्यापारियों को  रुक  जाना  पड़ा  था  |  भारतीय  व्यापारी  एजेंट--गर्तों  नहीं  )  जिन्होंने

 पहले  निति  दरें  से  होकर  खाने  की  योजना  बनाई  लिपुलेख  दरें  से  होकर  क्योंकि  गीतों  कौर

 तिब्बत  स्थित  डाबा  के  बीच  दर्रों
 की

 हालत  ख़तरे  से  खाली  नहीं  थी
 ।

 वे  दर्स  रुके  नहीं  थे
 ।

 लिपुलेख

 दर्रा  नवम्बर  के  शुरू  में  श्रांत-जाने  के  लिये  खुल  गया  था  |

 से  राज्य  सरकार  से  सूचना  मांगी  गई  है  कौर  उसका  कभी  इंतज़ार  है
 ।

 केरल  में  धात  उद्योग

 1१३२६.  श्री  प्र०  Ho  गोपालन  FT  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  धातु  उद्योग  के  विस्तार  के  लिये  केरल  राज्य  के  धातु  निर्माताओं  द्वारा  सरकार

 से  सहायता  मांगी  गई

 यदि  तो  परिणाम  क्या  gar  है
 ?

 उद्योग  तथा  वाणिज्य  शौर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  मुरार जी
 :

 तथा
 माननीय  सदस्य  मैटल  इन्डस्ट्रीज  शोरा नूर  द्वारा  मांगी  गई  सहायता  की

 निर्देश  कर  रहे  हैं  ।  स्थिति  यह  है  कि  इन  भ्रभ्यावेदनों  के  परिणामस्वरूप  कि  मैटल  इन्डस्ट्रीज  लिखी  टीम

 दौरान  को  उसके  पुनर्वास  के  लिये  सरकार  द्वारा  सहायता की  जाये
 केन्द्रीय  सरकार

 ने
 मद्रास  सरकार

 को  rays  में  ७५,०००  रुपये  के  ऋण  की  मंजूरी  दी  थी  कि  वह  इसे  इस  समवाय  को  दे  यह

 ऋण  केन्द्रीय  सरकार  को  मूलधन  तथा
 ४

 प्रतिशत  प्रतिवर्ष के  साधारण  ब्याज  की  दस  बराबर की

 वार्षिक  किस्तों  में  लौटाया  जायेगा  |

 खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्ली

 1१३२७.  बाबू  राम  नारायण  सिह
 :

 कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 खादी  ग्रामोद्योग  नई  दिल्ली  की  सिलाई  की  मशीनें  स्थायी  रूप  से  भवन  में

 ही  रखी  जाती  हैं  या  श्न्ह  कुछ  बार  भवन  से  बाहर  अन्य  स्थानों  पर  भी  ले  जाया  जाता  कौर

 यदि  इन्हें  भवन  से  बाहर  ले  जाया  जाता  तो

 जाता  ?  ~~

 किस  प्रयोजन  से  ऐसा  किया

 a

 tat  भ्रंग्रेजी
 yr  '
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 उत्पादन  उपमंत्री
 :  तथा  कनाट  सकते में

 खादी  ग्रामोद्योग

 भवन  की  इमारत  में  पर्याप्त  स्थान  की  कमी  के  कारण  सिलाई  की  मशीनों  को  न्य  स्थानों  पर

 गोदामों  या  प्रबन्धक  के  निवास  स्थान  पर  भी  जहां  सिलाई  का  काम  किया  जाता  ले  जाना  जरूरी हो

 जाता है

 ध्राज्ञमनगर  डाकघर

 1१३२८. श्री  मु०  इस्लामुद्दीन  :  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पूनिया  ज़िले  के  श्रीनगर डाकघर  को
 लगभग  दो

 वर्ष  बीते  वहां से

 हटा
 कर

 एक  दूरवर्ती  पालमपुर  गांव  के  एक  कोने  में  बदल  दिया  गया  जिससे
 कि

 निकटवर्ती

 गांवों  की  जनता  विशेषतया  वर्षा  ऋतु  में  अ्रसुविधा  हो  गई

 यदि  तो  ग्राज्मनगर  से  में  डाकघर  बदलने  का  कारण  क्या

 लोगों
 की

 मांग
 को  देखते  हुए  क्या  इसे  फिर  इसके  मूल  स्थान  पर  वापिस  लाया  जायेगा

 ?

 उपमंत्री
 :  २६  PEXR  को  अ्ज़मनगर

 विभागातिरिक्त  शाखा  कार्यालय  पालमपुर  गांव  में  बदल  दिया  गया  था  ।  दोनों  गांवों  के  बीच  केवल  एक

 दस  फीट  चौड़ी  स्थानीय  ate  की  सड़क  अन्त:क्षेप करती  है  शभ्रौर  कार्यालय  क  पुराने  स्थान  तथा

 वर्तमान  स्थान  में  केवल  लगभग  एक  की  ही  दूरी  है  ।  सेवित  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  दोनों  में  से  कोई
 सा

 भी  गांव  दरम्यान में  स्थित  है  ।

 श्रीनगर  से  विभागातिरिक्त  शाखा  कार्यालय  को  पालमपुर  गांव  में  इसलिये  बदला

 गया  था  कि  जो  विभगातिरिक्त  अभिकर्ता  डाकघर  का  काम  चलाता  था  उसे  असंतोषजनक  श  के  कारण

 हटाना  पड़ा  था  श्रीनगर  में  कोई  उपयुक्त  विभागातिरिक्त  अभिकर्ता  प्राप्य  नहीं  था  इसलिये

 पालमपुर  में  एक  भ्र भि कर्ता  ढूंढ  लिया  गया  था  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 कार्यालय
 को

 उसके  पहले  मूल  स्थान  पर  ले  जाने  के  लिये  भी
 कोई  प्रार्थना  नहीं  की  गई  है  ।

 पूनिया  में  विस्थापित  ब्यक्ति

 TIVE. श्री  मु०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  REX  की  जनगणना  के  बाद  हस्तान्तरित  क्षेत्र  सहित  पूनिया  ज़िले  में

 रहने  वाले  विस्थापित  व्यक्तियों  की  संख्या  का  हाल  में  परिगणन  किया  गया  शहरों

 यदि  तो  उनके  हाल  के  आंकड़े  कया  हैं  ?

 मंत्री  मेहर  चन्द  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कटिहार  में  बेरोजगारी

 1१३३०. श्री  सु०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 १९५५  तथा  १९५६  में  कटिहार  काम  दिलाऊ  दफ्तर  में  कितने

 qa  मैट्रिक  पास  तथा  गैर-मैट्रिक  व्यक्तियों  ने  जहां  तक  आंकड़े  प्राप्य  हैं  नाम  पंजीबद्ध

 करवाया

 sq  में  इनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  उस  दफ्तर  के  द्वारा  नौकरी  मिली
 थी  ?

 मल  wast
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 fare  मंत्री  खं डू भाई  देसाई )  तथा  अपेक्षित  जानकारी  नीचे  दी  गई  है

 क  नियोजित  व्यक्तियों
 की

 संख्या

 आवेदकों का  वर्ग  शाला  पा

 १६५६  १९५६

 १९५५  |
 Frere
 re  सितम्बर

 नन  नि  मत  पात  बाण
 \

 2  x  3

 |  |  i |  NY  क  अ  NN  SD  So

 १.  स्नातक  द  BG  25.0

 २.  स्नातक  9%  Go  शे  २०

 ३.  मैजिक  9० १  प्८०  द्  १२३

 ४.
 मेट्रिक  से  कम  स्तर  की  we  रखने  नकद  C,OVG  २५  R4v

 वालें  आवेदक तथा  निरीक्षक  |

 _  ee ;
 नितीनी

 नि

 वि
 atte  ke  YIa  ALY

 |

 पूनिया  में  डाक  तथा  तारघर

 0३३
 १.

 खो  मुर  Tear tat
 :  gor  Were  sft  ag  बताने  की  हरा

 यार

 )  पुनिया  ज़िले  हस्तान्तरित  क्षेत्र  द
 था  संयुक्त  कार्यालय

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  क्षेत्र  की  तुलना  में  वे  ज़िले
 के

 लियें
 is

 ”  यदि
 तो उस जित

 Saget

 पों  की

 स्पा  कोपरा

 क

 स्वत

 स

 क्या का

 वाही

 रही  है  ?

 उपमंत्री  सतीशचन्द्र  )
 सभा-पटल

 पर  एक
 विवरण  रखा  जाता  है

 जिसमें  अपेक्षित  जानकारी  दी  गई  है  ।  [  देखिये  परिदिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ११६

 तथा  निम्न  स्थानों  पर  संयुक्त  कार्यालय  खोलने  के  लिये  अब  प्रस्तावों
 की  स्वीकृति

 दी  जा  चुकी है

 १.

 2.  कोरवा

 ह  कोसा

 मिल  हम  में  ।
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 8.  नवाब गज़

 रानीगंज

 ६.  बरसोईघाट  |

 यदि  जांच  करने  पर  तत्सम्बन्धी  प्रस्ताव  युक्तियुक्त  मालूम  तो  कौर  स्थानों  पर  भी  तार

 सुविधायों  का  विस्तार  किया  जायेगा  ।

 टेलीफोन  कनेक्शन

 १३३२.  श्री प०
 प०

 ला०
 बारूपाल

 :
 संचार  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 PEYY—-UE  में  दिल्ली  दाहर  व  नई  दिल्ली  से  नये  टेलीफोन  लगाने  के  लिये  कितने

 पत्र  उनमें  से  कितने  कनैक्शन  मंजूर  किये  गये  कौर  कितने  झ्रावेदनपत्रं  प्रभी  विचाराधीन

 क्या  यह  सच  है  कि  जिन  लोगों  ने  पहले  आवेदनपत्र  दिये  कनैक्शन  उनको  न  दिये
 जा  कर

 दूसरों  जिन्होंने  बाद  में  ०५  दिये  गये  कौर  यदि  तो  इसका  क्या  कारण  कौर

 क्या  यह  सच  है
 कि  झ्रपेक्षित शुल्क  डाक  व  तार  विभाग  में  जमा  कर  दिये  जाने  पर

 भी
 कनेक् दान

 नहीं  दिये  जा  रहे  हैं
 ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सती दा चन्द्र  )  :

 दिल्ली  नई  दिल्ली

 प्राप्त  हुए  ५  पत्रों  की  संख्या  OR  2,228

 इन  ७  पत्रों  पर  दिये  गये  कनैक्शन  LES  0 XG 2

 विचाराधीन  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  TRY  9ER

 साधारण  तौर  पर  द्  योजना  तथा  इस  योजना के  दोनों  भरमार  में

 आवेदन  पत्रों  की  तारीख  के  आघार  पर  ही  दिये  जाते  हैं  ।  विशेष  स्थितियों  जिनका  उल्लेख

 नीच  किया  गया  e—far  आवेदन  पत्रों  की  तारीख  का  विचार  टेलीफ़ोन  दिये  गये  हैं  :

 (१)  जरूरी  सरकारी  मांगें

 (२)  कुछ  ऐसे  टेलीफ़ोन जिनकी  सिफ़ारिश  राज्य  सरकारों  या  भारत-सरकार  के

 मंत्रालयों ने  विद्वेष  रूप  से

 (2)  कुछ  ऐसे  जिनकी  उनकी  बारी  के  अतिरिक्त  टेलीफ़ोन  सलाहकार

 कमेटी  द्वारा  प्रेस  atte  जेसे  सुरक्षित  वर्गों  को

 दी  गई  ।  टेलीफ़ोन  सलाहकार  कमेटी  को  अधिकार  है  कि  वह  जिन  टेलीफ़ोन की

 अनुमति उसका  ३०  प्रतिशत ऐसे  टेलीफ़ोनों  का  जो  कि  अपनी  बारी के

 अतिरिक्त झ्राधार  पर  हों  ।

 नहीं  ।
 फ़ीस  समय  तक  नहीं  ली  जाती  जब  तक  कि  किसी  कनेक् दान  के

 बारे  में  पक्की  तरह  यह  ज्ञात  नहीं  हो  जाता  कि  उसके  लगाने  में  कोई  तकनी  की  भ्र सुविधा  नहीं  है  ।  कहीं-कहीं

 तकनीकी  कारणों  द्वारा  या  टेलीफ़ोन  लगवानें  वालों  की  अपनी  प्रार्थना  पर  भी  कनैक्शन  देने  में  कुछ  देर

 हो  जाती है

 ताड़  गड़  तथा  खांडसारी

 1१३३३.  श्री
 त०

 ब०
 विट्ठल राव  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 कुटीर  उद्योग  आधार  पर  ताड़  गुड़  तथा  खांडसारी  तैयार  करने  के  लिये  खादी  तथा

 योग  बो  द्वारा  मान्यताप्राप्त  उत्पादन  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी  है  कौर  वे  कहां-कहां  पर

 स्थित

 ||
 00000]  es



 PUN  लिखित  उत्तर  ज  २१  १९५६

 ताड़-गुड़ तथा  खांडसारी  उद्योग के  विकास  के  लिये  (१)  PEYR-YY, (2) (२)  2 EY=LY,

 (3)  १९५५-५६ तथा  (४)  PEYXR-Y  में  अखिल  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  को  कितनी

 राशि
 दी

 गई  थी  site  बोर्ड  द्वारा  इन  राशियों  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  गया  झ्र ौर

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  कितने  नये  उत्पादन  केन्द्रों  के  खोलने  का  प्रस्ताव  है  कौर  वे  कहाँ  पर

 स्थित  होंगे  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  :  से  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है  |
 [  देखिये  परिशिष्ट ५,  अनुबन्ध  संख्या  ११७ |

 चमड़ा  कराने  के  कारखाने

 श्री
 त०

 qo  faga राव

 1१३३४.  सरदार  इकबाल  सिह
 ह

 सरदार  प्र करप रीझ

 कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  खादी  बोर्ड  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  चमड़ा  कमाने  के  कारखानों  की  संख्या  कितनी  है

 wit  वे  कहां-कहां  पर  (  स्थित

 चमड़ा  कमाने  के  उद्योग  के  विकास के  लिये  (१)  PEYR-UY,  (२)  PEYV-NY,

 (३)  १९५५-५६  तथा  (४)  PEUR-UK  में  प्रतीत  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  को  कुल  कितनी

 राशि
 दी

 गई
 थी

 श्र  इन  राशियों  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  गया  शौर

 चालू  वित्तीय वर्ष  में  चमड़ा  कमाने के  कितने  नये  कारखानों  के  खोलने  का  प्रस्ताव  है  कौर

 वे  कहां पर  स्थित  होंगे  ?

 उत्पादन
 उपमंत्री

 क

 राज्य का  ATT  चमडा  कमाने  के

 (  2-2 2-4k  से  पहिले  के  कारखानों  की  संख्या

 नन SS  a

 श्रामण्य

 बिहार

 बम्बई

 दिल्ली

 हैदराबाद

 मध्य  प्रदेश

 मध्य  भारत  १५

 उड़ीसा
 a

 पैप्सू

 राजस्थान

 सौराष्ट *

 त्रावणकोर  कोचीन |

 नः

 पश्चिमी  बंगाल

 मिल  म्रंग्रेजी



 शुक्रवार  २१  PEXK  लिखित  उत्त  १५५५

 खादी  बोर्ड  को  जिन  राशियों  की  मंजूरी  दी

 गई  तथा

 बोर्ड

 द्वारा  खर्च

 की

 गईं  राशियां

 :  i

 हिना

 सरकार र  डार

 स

 जिस  राशि  की
 मंगुरी  दी  ध  ड  द्वारा  खच  की

 cs
 गई  राशि

 वर्ष  शि  ee  A  —

 ग्रीन  ऋण  ऋण
 Se  लणाथणण

 झ रुपय

 PeYR  yw  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 PEYWA-LY  ६३,०००  ३६,०००  Y¥,000

 PeYY-US  2,\9%,000  Wiig  000  ३,६७,०००  Vj  ६४,०००

 ७०० 2EUS-KY  VR,  SE,  Yoo  रे, ०६  Yoo  रे
 डन

 रेल  0०,०00

 इन
 राशियों  का  निम्न  प्रयोजनों  के  लिये  उपयोग  किया  जा  रहा  है

 (१)  te  उपकरण  तथा  सामान  अदि  का  खरीदना
 |

 (2)  चमड़ा  कमाने  के  कारखानों  के  लिये  कार्यवाहक  पूंजी  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  चमड़ा  कमाने  के  ३०  कारखानों
 के

 खोलने  का  प्रस्ताव  है
 ।

 उनमें  से

 चमड़ा  कमाने  के
 २६

 गानों

 का  निम्न  ब्योरे

 की

 अनुसार  पहिए  ही  चंदन  किया

 जा  चुका है
 ee

 राज्य  का  नाम  सड़ा  कमाने  के

 (१-११-५६  से  पहिले के  कारखानों की  संख्या

 हिमाचल  प्रदेश

 मध्य  भारत

 उड़ीसा

 पजाब

 राजस्थान

 सौराष्ट

 ण

 जोड़  RE

 दियासलाई  उद्योग

 १३२३५  श्री
 त०

 ब०
 बिक्री  राव  :  कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  कुटीर  उद्योग
 ATATS mr >  पर  दियासलाई  बनाने  वाले  लादी

 ब्रोड
 द्वारा  मान्यता  प्राप्

 उत्पादन  केन्द्रों
 की

 संख्या  कितनी  है  कौर  वे
 (

 राज्यवार
 कहां  पर

 कहां  पर  स्थित

 मूत  अंग्रेजी  में



 RAKE  लिखित  saz  २१  १९५६

 इस  उद्योग  के  विकास  के  लिये  (१)  Vey  ayy,  (२)  EYV-KY,  (3)  १९५५-५६

 तथा  (४)  PEXS-UY  में  प्रतीत  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्याग  बोर्डे  को  कितनी  राद  की  मंजूरी  दी

 गई  थी  इन  राशियों  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  गया  कौर

 (7)  चालू  वित्तीय वर्ष  में
 कितने  नये  उत्पादन  केन्द्रों  के  खोलने  का  प्रस्ताव है  कौर  वे

 (  राज्यवार )  कहां-कहां  पर  स्थित  होंगे  ?

 उपमंत्री  सतीशचन्द्र  )

 राज्य  केन्द्रों  की  संख्या

 आन्  प्रदेश  2

 २१

 मध्य  प्रदेश

 उत्तर  प्रदेश
 a  a

 XE

 स्वीकृत  राशि  व्यय  की  गई  राशि

 वह  0

 अ्रतदान  अनुदान  ऋण

 रुपय
 ७.

 gy  R-U8  ३१,०००  १,  ६०,०००  219,000  १०,०००

 PEXYV-YY  9  BQY  दि
 ०००  VE,  450.0  2,5  ४,०००

 PEYL-AE  9,  08  १००  €,  3%, 00  9,  २७,६००  €,  २६,४००

 PEXG-XY  ९,  ६१,३८०  ह  %,G0,000  ८१,११४  aS  ४,२००

 (३०-११-५६
 eee

 इन  राशियों  का  निम्न  प्रयोजनों  के  लिये  उपयोग किया  जा  रहा  है

 (2)  घਂ  श्रेणी  के  दियासलाई  के  कारखानों  की

 (2)  कुटीर  उद्योग  आघार  पर  तैयार  की  गई  दियासलाइयों  को  बेचने  के  लिये  बिक्री  के  डिपुत्ों

 को  स्थापित

 श्रमिकों  तथा  जगह  जगह  घूमकर  प्रदर्शन  करने  वाले  दलों  का

 vw)  प्रकाशन तथा  प्रौढ़

 (4)  अनुसन्धान  तथा  प्रयोग  ।

 मिल  wast  में



 QUX २१  PERG  लिखित  उत्तर

 PEX-UY  में  श्रेणी के  दियासलाई के  २००  कारखानों की  स्थापना  के  लिये
 निधियों

 की  मंजूरी  दी
 गई

 है  परन्तु  जैसे  कि  नीचे  बताया  गया  है  अरब  तक  केवल  20.0  केन्द्रों  ही  बटवारा

 किया  गया
 है  a  पार्ट  ee

 राज्य  इकाइयों  की  संख्या

 aE

 ग्रान्ट्स  प्रदेश

 बिहार  २०

 Ry

 20 मसूर

 पजाब  ११

 उत्तर  प्रदेश  rv

 पश्चिमी  बंगाल

 जोड़  FoR
 नवल

 थ  उड्डयन  विभाग  कर्मचारी  बमरोली

 1१३३६.  श्री  £. ह ५  कठ  गोपालन :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को

 सैनिक  sere  विभाग  कमेंचारी  संघ  बमरौली
 हवाई  असैनिक

 उड्डयन  विभाग  के  कर्मचारियों पर  लगाये  गये  हैसियत तथा  सम्पत्ति  कर  के  बारे में  कोई  अभ्यावेदन

 प्राप्त  gat  कौर

 यदि  तो  उस  अ्रभ्यावेदन  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  :  हां  ।

 मैँ  लोक-सभा  पटल  पर  भ्र सैनिक  उड्ड्यन  विभाग  कर्मचारी  संघ  को  भेजे  गये  उत्तर  की

 प्रतिलिपि  रखता  जिसमें  उनके  अभ्यावेदन  के  सम्बन्ध
 में  सरकार

 का
 निर्णय  लिखा  gat  है  ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  x,  अनुबन्ध  संख्या  ११८  |

 हैदराबाद-वि्ञाखापटनम  विमान  सेवा

 1१३३७.  डा०  रामा  राव
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  हैदराबाद  से  विजयवाड़ा  होकर  विशाखापटनम तक  विमान  सेवा  शुरू
 करने  का  बिचार  ak

 क्या  सरकार  ने  मद्रास  से  विजयवाड़ा  तक  एक  पूरक  सेवा  प्रारम्भ  करने  का  भी  निर्णय

 किया है  ?

 तथा  असैनिक  उड्डयन  मंत्री  we  मद्रास /

 हैदराबाद/विजथवाड़ा  के  बीच  एक  पूरक  सेवा  तथा  हैदराबाद  से  विजयवाड़ा  होकर  विशाखापटनम्  तक

 सेशन
 एक  विमान  सेवा

 प्रारम्भ  करने  की  एक
 योजना  इंडियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन  के  विचाराधीन  है  ।

 मूल  अंग्रेजी



 QUYs  लिखित  उत्तर  २१  EUR

 अफगानिस्तान  का  व्यापार  प्रतिनिधि-मण्डल

 1१३३८.  श्री  रघुनाथ  fag:  क्या  वाणिज्य  कौर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  क्या  ag  सच  है  कि  एक  व्यापार  प्रतिनिधि-मण्डल  अ्रफगानिस्तान  से  भारत  पाया  है  ?

 उद्योग  तथा  वाणिज्य  कौर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  मुरार जी  :  नहीं  ।

 साफ  किया  gat  पेट्रोल

 19३३६.  श्री  रामानन्द दास  :  कया  झ्रावास  कौर  संभरण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  बम्बई  में  साफ  किये  हुए  पेट्रोल  की  दर  कलकत्ता  से  कम  भ्र ौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री  के  सभासचिव  प० ्  ao  :  हां  ।

 कलकत्ता  में  पेट्रोल  की  afar  दर--दो  पैसा  प्रति  गैलन-के  अन्तर  के  कारण  कलकत्ते  में

 समुद्र  के  द्वारा  माल  भेजने  में  अ्रधिक  भाड़े  का  लगना  है  ।

 श्राकादावाणी  के  कलाकार

 1१३४०.  को  भोखाभाई
 :

 कया  सुचना  रोक  प्रसारण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेडियो  स्टेशनों  में  कलाकारों  ae  लेखकों  को  वार्षिक  भ्र  मासिक

 आधार  पर  नियुक्त  किया  जाता

 यदि  तो  क्या  सरकार
 को

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  भ्र भ्या वेदन प्राप्त  हुमा  है  ;  र

 सरकार  ने  इस  अभ्यावेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  से  नियमानुसार  कलाकारों  कौर
 xs  ५ ५

 लेखकों  को  आकाशवाणी में  तीन  वर्ष  के  ठेके  पर  नियुक्त किया  जाता  है  किन्तु  कुछ  मामलों  में  उन्हें  वार्षिक

 शर  मासिक  ठेके  पर  भी  नियुक्त  किया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  म्यावेदर  १९४९  ग्रोवर  १९४५२

 में  प्राप्त हुए  थे
 ।

 तब  से  यह  नीति  स्वीकार
 कर  ली

 गई  है
 कि

 बिल्कुल  भ्र स्थायी  कौर  कार्यकारी  रिक्त
 स्थानों

 को  छोड़  वार्षिक  शर  मासिक  पर  ठेके  देनें  की  प्रथा  समाप्त  कर  दी  जाय  |

 गह-उद्योग

 1१३४१.  श्री  रामानन्द  दास  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 चप्पल

 प्रौर  चमड़ा  बनाने  इत्यादि  की  सुरक्षा  के  निमित्त

 तरकीबें  सुझाने  के  लिये  केन्द्र  तथा  प्रत्येक राज्य  में  एक  बोर्ड  बनाने
 का  विचार कर  रही  और

 यदि  तो  ऐसे  बोर्डों  का  गठन  किस  प्रकार  का  होगा

 भारी  उद्योग  तथा  वाणिज्य  और  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  मुरारजी  :

 श्र  नहीं  ।
 किन्तु  कई  राज्यों  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  तथा  लघु  उद्योग  बोर्ड  जिनमें

 सरकारी  पदाधिकारी  तथा  गैर-सरकारी  व्यक्ति  दोनों  द्रुमिल  हैं

 मूल  ग्रंग्रेजी



 २१  PERE  लि  lad  उत्तर  UYe

 विशिष्ट  विदेशी  शभ्रभ्यागतों  का  नागरिक  स्वागत

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी
 :

 1१३४२.
 {  श्री  त०  रा०  मुनि स्वामी

 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (x
 PEUG  में  अब  तक  भारत  अनत  वाले  विशिष्ट  विदेशी  अ्रभ्यागतों  के  नागरिकों  द्वारा  स्वागत

 के  लियें  केन्द्रीय  सरकार  की  निधि  में  से  कितनी  afar  व्यय  की

 ऐसे  कितने  स्वागत  हुए  र

 प्रत्येक  स्वागत  पर  alta  व्यय  कितना  gat
 ?

 मंत्री  के सभा सचिव  सादत  चली  :  भारत  सरकार  जब
 तक

 दिल्ली  में  विशिष्ट  विदेशी  श्रभ्यागतों  के  नागरिकों  द्वारा  स्वागत  पर  कोई  व्यय  नहीं  किया  है  |

 तग  । (=)

 हमारे  पास  जानकारी  नहीं है

 बटन  के  मेहदी

 1१३४३.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि  मेहसी  के
 बटन  कारखानों  को  प्लास्टिक  के

 बटनों  की  प्रतियोगिता  के  कारण  बड़े  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्या  PRY 3-US  की  अपेक्षा  PEYY-US  में  इनका  उत्पादन  घट  गया  है  ?

 भारी  उद्योग  तथा  वाणिज्य  ate  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  म्यारी
 :

 at  हां
 ।  मेहसी के  बटन  उद्योग  का  उत्पादन  CeUY-4%  में  पहिले  वर्ष की  अपेक्षा  कम  मेरा

 है  किन्तु  राज्य  सरकार  द्वारा  कच्चे  माल  के  संभरण  तथा  निर्मित  वस्तुद्मों  की  बिक्री  की  सुविधायें  दिये

 जाने  के  फलस्वरूप  ब  इस  उद्योग  की  अवस्था  सुधर  रही  है  ऐसी  सूचना  मिली  है  ।  ऐसे  बटनों  के

 यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  नीति  के  कारण  भी  इस  बटन  उद्योग  को  प्रोत्साहन  मिला  है  ।

 भारत  कौर  तिब्बत  के  बीच  यात्रा

 १३४४.  श्री  भक्त  दर्शन  :  कया  प्रधान  मंत्री  २३  १९५६  के  तारांकित इन  सख्या  १६६७  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तिब्बती  स्वीकार  प्रेमी  हिमालय  में  प्रमाण-पत्र  ग्राम  श्रिया-पत्र  लागू  करने  की

 योजना  से  सहमत  हो  गये  दौर

 यदि  तो  इस  विषय  में  eq  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री
 के

 सभासचिव  सादत  welt  :  ग्रोवर  हां  ।  चीनी

 अधिकारियों  ने  १०  PEYE  से  पश्चिमी  तिव्बत  से  भारत  में  खाने  वाले  रास्तों  पर  प्रमाण-पत्र

 की  प्रणाली  शुरू  कर  दी  है  |

 भोपाल  में  आवास  स्थान

 श्री  कामत  :
 क्या  श्रावास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भोपाल  में  केन्द्रीय  सरकार  के  ऐसे  कितने  श्रेणी  ३  तथा  श्रेणी  ४  के  कर्मचारी

 हैं  जिन्हें  अभी  तक  श्रीवास-स्थान  नहीं  मिला  कौर
 ि  वि

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 इस  समस्या  को  संतोषजनक  रूप  से  हल  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही
 की

 गई  हैया की  जा

 श्रीवास att  संभरण  मंत्री के  सभासचिव  उठ  दो०  भास्कर
 शौर

 दिल्ली  ,  कलकत्ता  कौर  बम्बई  के  बाहर  सामान्य  नियम  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी

 भ्र पं  रहने  के  लिये  प्रबन्ध  स्वयं  करते  हैं  ।  झ्रावश्यकता  होने  पर  भोपाल  के  राज्य  की  राजधानी  बन  जाने के

 कारण  स्थिति  पर  qataart  किया  जायेगा
 ।

 नहर कटिया  में  उबर  का  कारखाना

 1१३४५.  श्री
 देवेन्द्रनाथ

 सर्मा  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 का  सरकार  हाल  ही  में  पाये  गये  साफ़  न  किये  हुए  तेल  से  उपलब्ध  होनें  बाली  गैस  का

 उपयोग  करने  के  लिये  नहर कटिया  में  एक  उर्वरक  का  कारखाना  खोलने  का  विचार  कर  रही  रोक

 यदि
 हां  ,  तो  क्या  उसके  लिये  विस्तृत  योजना  बना  ली  गई  है  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीदाचन्द्र  )  कौर  इस  समय  प्रारम्भिक जांच  की  जा

 रही है  ।

 भारतीय  दूतावास

 1१३४६.  श्री  कामत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  २०  १९४५६
 को

 पूछे  गये  तारांकित  संख्या

 १४७  के  भ्रनुपूरक  प्रश्न  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की
 1  करेंगे कि

 क्या  विदेशों  में  भारतीय  दूतावासों  के  निरीक्षक  दल  लोक  लेखा
 समिति  की  सिफारिशों

 को  क्रियान्वित  करनें  में  समर्थक  हुए

 यदि  तो  उसका  विवरण  क्या

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 मंत्री
 के

 सभासचिव  सादत  at  खा ं)  से  विदेश  सेवा

 क्षणों  का  केवल  एक  दल  है  तथा  इस  समय  इसके  कार्य  कुछ  सीमित  से  हैं  ।
 श्री  तक

 क  अ्रपने  निरीक्षण के

 दौरों  में  विदेश  सेवा  निरीक्षक  इन  कामों को  करते  हैं  :

 (१)  स्थानीय  स्थिति  तथा  कर्मचारियों  के  रहन-सहन  के  व्यय  का  अध्ययन  करने  के

 पश्चात  विदेश  भत्ता  निश्चित  करने  लिये  सिफारिशें  करना

 (२)  इमारतों  का  इमारतों  की  बिक्री  तथा  बड़े  पैमाने  पर  उनमें  परिवर्तनों

 की  सिफारिश करना  तथा  नयी  मेज  कुर्सियों  इत्यादि  की  खरीद
 की  सिफारिश

 ं  ना  ;

 (3)  श्रनुघासनहीनता के  मामलों  सम्बन्धी  प्र शास नात्मक
 विषयों

 पर  टिप्पणी  करना

 कौर  पदाधिकारियों  की  श्रनुपयुक्ता  की  बताना  |

 अरपना  निरीक्षण  करते  समय  विदेश सेवा  निरीक्षक  लोक लेखा  समिति  तथा  प्राक्कलन  समिति  द्वारा

 कही  गई  बातों  तथा  सिफारिशों  को
 aaa  ध्यान

 में  रखते हैं
 तथा

 ऐसी  भ्रनियमितताओं  को  सरकार
 के

 ध्यान

 हैं  निरीक्षण  के  दौरान  में  मिलती  हैं
 ।  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  निरीक्षण में  लाते  हैं  जो  उन्हें

 इल  को  gaat  बहाना  जाय  बढे  es  समय  पर  शर  समधिक  सारी पी  से  लंच  कर  सरे  तथा  विदेश

 स्थित  भारतीय  दूतावासों  पर  श्रमिक  अच्छे  वित्तीय  तथा  राय-व्यस्क  सम्बन्धी  नियंत्रण  के  लिये  सुझाव
 दे

 किन्तु  कर्मचारियों  की
 कमी

 तक  इन  निरीक्षणों  के के  क्षेत्र
 के  विस्तार मे

 में  बाधक  रही  है
 । wee  oe  ee  eee

 मूल  प्रेमी  में  ।
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 हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी

 1१३४७.  को  कामत  :  क्या  आवास  शौर  संभरण  मंत्री  २२  TTFIX,  १९५६  को  पूछे

 गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ३२१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विशेषज्ञ  समिति  के  सदस्य  कौन

 क्या  विशेषज्ञ  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  गया  ग्रोवर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  gat  है  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री
 के

 सभा सचिव  पू०  to  :

 समाप़्त

 श्री  एस०  भारतीय  सैनिक
 संयुक्त

 श्रीवास  att  संभरण

 मंत्रालय  (२५  १९४५६  से  वाणिज्य  कौर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्रालय के  सचिव  )  ।

 सदस्य  :

 (2)  श्री  एस०  संयुक्त  वित्त  मंत्रालय  [१  १९५६  से  वित्त  मंत्रालय

 )  में  वित्तीय  ।

 (2)  मेजर  जनरल  शिकार  Fo  ,  भारत  के  मुख्य  इंजीनियर
 अथवा उनका  प्रतिनिघि  |

 (3)  एस०  स्वरूप  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  |

 («)  श्री  कार  पी०  मुख्य  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ( 2¥-R-KE  को

 श्री  वर्मन  की  सेवानिवृत्ति के  उपरांत  श्री  ज०  एम०  रिज़वान सदस्य  बन  गये
 |

 (५)  श्री
 वी  ०  मुख्य  डिजायन  इंजीनियर  रेलवे  बोर्ड  [ PENS

 को  श्री  के०  सी ०  मुख्य  डिजाइन  इंजीनियर  रेलवे  बोर्ड
 ने

 श्री

 रा मैय्या  से  सदस्य  का  संभाल  ।

 (<)  डा०  नागराज  बारत  सरकार  के  मुख्य  औद्योगिक  वाणिज्य  कौर  उद्योग

 मंत्रालय
 में  डा०  पी०  एस०  वर्मा  विकास  पदाधिकारी  मुख्य  औद्योगिक

 सलाहकार  का  प्रतिनिधित्व  किया  )  |

 (9)  श्री पी०  एस०  भारतीय  सैनिक  उत्पादन  मंत्रालय के  उप-सचिव  पी ०

 क े०  पी०  मेनन ने  po- 8-2 hut  को  श्री  नायक  से  सदस्यता  का  भार  ले  |

 (5)  श्री  सी०  बी०  भारत  सरकार  के  आवास  श्रीवास  संभरण

 मंत्रालय  ।

 संयुक्त  सचिव

 (2)  श्री  पी०  महा  हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी  के  रूप  में

 कास

 (२)  श्री  ato  लागत  लेखा  वित्त  मंत्रालय  सी
 ०

 के  कारण  वह  2-2 2-8 e4y  से  समिति  में  काम  नहीं  कर  |

 श्री ए०  पी
 ०

 वी
 ०

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-वित्त  सलाहकार  )  तथा  वर्तमान  हिन्दुस्तान

 हाउसिंग  फैक्टरी  (  प्राइवेट  )  लिमिटेड  के  बो  के  डायरेक्टर  ने  विशेष  निमंत्रण  पर  समिति  में  काम  किया
 ।

 कौर  विशेषज्ञ
 समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है

 ।

 म्रंग्रेजी  में  ।
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 कारसाज  का  कारखाना

 1१३४८.  श्री  प्रा ०  चे  जोशी  :  कया  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जिला  शाहदौल  प्रदेश  )
 में  एक  कागज  का  कारखाना  खोलने  का  विचार

 उक्त  कारखाने  में  कितना  तथा  किस  प्रकार  का  कागज  निर्मित  कौर

 कारखाने  में  कितने  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  जायेगा
 ?

 भारी  उद्योग  तथा  वाणिज्य  att  उपभोग-वस्त  उद्योग  मंत्री  मुरार जी  :

 हा ं।

 कारखाना  बाहर  में  खुलेगा  |  कारखाना  लायसेंस
 जारी  होने  की  तिथि  gale  १२

 Pays  से  ढाई  वर्ष  की  वधि  के  प्रत्यक्ष  खुल  जायेगा  |

 १००  टन  कागज  जी०  एम०  एफ०  छपाई  लपेटन ेके  उपयोग के  लिये  )  तथा

 नालीदार  we  सादा  गत्ता  प्रतिदिन  निर्मित  किया  जायेगा  |

 (=)  ठीक-ठीक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 यह  झ्रनुमान है  कि  १,०००  से  प्रतीक  व्यक्ति  नियुक्त

 किये  जायेंगे  |

 सतना  में  सीमेंट  का  कारखाना

 1१३४९.  श्री  ग्रा०  चं०  मोदी  :  क्या  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सतना  प्रदेश  )  में  एक  सीमेंट  का  कारखाना  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  यह  कब  बनाया  जायेगा  कौर  इसमें  उत्पादन  कब  होने  लगेगा

 प्रस्तावित  कारखाने
 की  उत्पादन-क्षमता क्या

 शर

 कारखाने  में  कितने  मजदूर  काम  करेंगे  ?

 उद्योग  तथा  वाणिज्य  शरारत  उपभोग-वस्तु  उद्योग
 मंत्री  मुरार जी

 :

 शौर  सरकार ने  उद्योग  तथा  विनियमन  )  ae  के  अ्रन्तगंत दो  व्यक्तियों

 में  से  प्रत्येक  को  सतना  में  एक-एक  सीमेंट  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  लाइसेंस  दिये  हैं  ।

 है  कि  उनमें  से  एक  की  परियोजना  आगामी  वर्ष  के  आरम्भ  में  पुरी  हो  जायेगी
 कौर  उसमें  उत्पादन

 हो  दूसरे  पक्ष  ने  झ्र भी  तक  कोई  प्रगति  नहीं  की  है  ।

 दोनों  कारखानों  की  लाइसैंस  प्राप्त  कुल  क्षमता  ५५०,००० टन  प्रति  वर्ष  है  |

 दोनों  कारखानों  में  लगभग  १,७००  मज़दूरों  को  काम  पर  लगाने  का  विचार  है
 ।

 डाक  घर  प्रदेश )

 १३४०.  श्री  रन दमन fag  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 wage  विन्ध्य  प्रदेश  के  दाह डोल  प्रौढ़  सीधी  जिलों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  RYH  में

 aa  तक  कितने-कितने  नये  डाक  घर  खोले  गये  हैं  कौर  PEXE-UY  निकट  भविष्य  कितने

 डाक  घर  खोलें  जानें  वाले

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  नये  डाक  घरों  की  स्थापना
 के  बारे

 में  कुछ  नई  प्रस्थापना में

 भूतपूर्व  विन्ध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  ये  डाक-घर  कब  तक  खोलें  उनकी  संख्या  कया  है  ये  किन-किन

 मल
 अंग्रेजी  में  ।



 लिखित  उत्तर २१  » PEXG  PARR

 उत्पादन
 उपमंत्री

 श्री
 सतो

 चन्द्र  )  :

 —o  ee

 ReRMN  ह  में  खोले  गये  -YoR  खोले  जाने  वाले

 जिला  देहाती  ड/क-घरों  देहाती  डाक-घरों

 को  संख्या  की  संख्या

 ——  ——  enna

 १.  शाह डोल  ध  च

 ee  ee

 २.  सीधी  २२
 a  es

 हां

 शाहडोल जिलें  में  लोरहा  भ्र ौर  चोनोडी  में  डाक  घर  खोलने  के  चार प्रस्ताव

 are  हें  तथा  सीधी  जिले  में  तामसोरइ  ate  चितंलिकलां  में  डाक  घर  खोलने  के  दो  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं
 ।

 ora  है  कि  इन  स्थानों  पर  ३१  १९४५७  तक  डाक  घर  खल  जायेंगे  |

 डाक  मोर  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  को  प्रतिक  रात्मक  पहाड़  का  भत्ता

 श्री  कामत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पंचमढ़ी  बाजार  के  डाकघर  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को

 करात्मक  पहाड़  का  नहीं  दिया  गया  है  जबकि  पंचमढ़ी  छावनी  के  डाकघर  में  काम  करने  वाल

 कर्मचारियों  को  यह  भत्ता  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  इसके  कारण  हैं
 ?

 1  उत्पादन  उपमंत्री  सतीशचन्द्र  )  पंचमढ़ी  बाज़ार  के  डाकघर  में  काम

 करने  वाले  डाक  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  को  प्रतीकात्मक  )  के  भत्ते  का  भुगतान  नागपुर

 के  डाक  श्र  तार  के  उपमहालेखापाल ने  १९५२  में  नगरपालिका  या  छावनी  के  कार्यपालिका

 प्राधिकारियों  का  पंचमढ़ी  नगरपालिका  के  समीप  स्थित  होने  का  प्रमाणपत्र  न  होन ेके  कारण  बंद  कर

 दिया  था  |  wa  यह  प्रमाणपत्र  लेखापरीक्षा  प्राधिकारियों  को  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  है  ara  है

 इससे  मामला  तय  हो  जायेंगी  ।

 ऊनी  वस्त्रों  की  विकास  परिषद

 पर  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  वाणिज्य  ale  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 ऊनी  वस्त्रों  की  विकास  परिषद्  की  स्थापना  के  बाद  उसकी  बैठकों  में  क्या-क्या  विनिश्चय

 किये  गये  शौर

 उन  विनिर्णयों  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 उद्योग  तथा  वाणिज्य  कौर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  मुरारजी

 शर  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  gze | |

 भद्रक  का  छोटा  डाकघर

 1१३५३  श्री
 चं०  सोनिया

 :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  के  जिले  बालासोर  में  भद्रक  के  छोटे  डाकघर  को  बड़ा  डाकघर

 बनाने  का  इस  दृष्टि  से  सरकार  के  विचाराधीन  है  कि  वहां  बहुत  काम  होता  है  तथा  अनेकों  शाखायें

 एवं  छोटे  डाकघर  उसके  THT  हैं
 :

 eee  nee  eee aaa

 मल  अंग्रेजी में  ।



 Yow  लिखित  उत्तर झपा  शरक्कबार  ०१  ?  eye

 यदि  तो  इस  मामले  का  भ्रान्ति  निश्चय  कब  तक  हो  जायेगा
 ?

 ~
 उपमंत्री  दाती दा  चन्द्र  शौर  भद्रक के  छोटे  डाक-घर को

 डाक-घर  बनाने  का  प्रदान
 भी

 उड़ीसा  के  डाक  कौर  तार  विभाग  के  निदेशक  के  विचाराधीन  है  |

 प्रस  सूचना  विभाग  के  saa

 | प्र  को  कामत  :  क्या  सूचना
 प्रौढ़

 प्रसारण  मंत्री  १४  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रदर  संख्या  २१९६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रैस  सुचना  विभाग  के  उन  पदाधिकारियों  को  जो  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा

 नहीं  चुने  संघ  लोक  सेवा  ब  द्वारा  नाम  निर्दिष्ट  व्यक्ति  उपलब्ध  हो  गये  हैं  ;

 क्या  अरब  भी  कुछ  पदाधिकारी  अपने  पदों  पर  अस्थायी  रूप  में  काम  कर  रहे  हैं  ;  अर

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है
 ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  केसकर )  १४  PEE  को  पूछे  गये  तारांकित

 संख्या  २१९६  के  उत्तर  में  उल्लिखित  १२  पदों  में  से  पदों  के  लिये  संघ  लोक  सेवा  ara  द्वारा

 नाम  निर्दिष्ट  व्यक्ति  उपलब्ध  हो  गये  हैं  तथा  उनमें  से  एक  को  छोड़कर  सब  व्यक्ति  लभ  अपने  पदों  पर

 गये  हैं  प्रौढ़  है  कि  दोष  एक  व्यक्ति  भी  थोडे  दिनों  में  काम  पर  जायेगा  ।

 शर  शेष  तीन  पदाधिकारियों  की  मांग  जो  अरब  भी  काम  कर  रहे  भ्रायोग के

 विचाराधीन  है  ।  आयोग  ने  उनमें  से  एक  पदाधिकारी  का  काम  करते  रहना  श्रनमोदित  कर  दिया है

 तथा  को  प्राय  दो  पदाधिकारियों  के  काम  करते  के  बारे  में  रखा  गया  है  |

 रूस  में  भारतीय  श्रनमोदित  साहित्य

 श्री  कामत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  ८  PauY  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 १५७६  के  उत्तर  में  संसद-कार्य  .  मंत्री  द्वारा  पटल  पर  रखे  गये  एक  विवरण  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उस  साहित्य में  उपनिषद  wiz  गीता  भी  सम्मिलित  जिसे  सरकारी

 ate

 क्या  ग्रनुमोदित  साहित्य  में  महात्मा  नेताजी  सुभाषचन्द्र बोस  शर  रामकृष्ण

 विवेकानन्द  के  भाषण  are  विचार  भी  सम्मिलित  हैं
 ?

 विदेशी-कायें  मंत्री  के सभासचिव  सादत  watt  कौर  जसा कि  पहिले

 बताया जा  चका  रूस  में  रेलवे  स्टेशनों  तथा  प्राय  पुस्तकों  की  दुकानों  पर  भारतीय  साहित्य  के  विक्रय  पर

 कोई  प्रतिबन्ध  या  रोक  नहीं  है  |  जहां  तक  विदित  भ्रनुमोदित विदेशी  साहित्य  की  भी  कोई  सूची  नहीं

 यद्यपि  हो  सकता  है  कि  की
 जाने  वाली  पुस्तकों  की  सूचियां  हों

 ।

 wet  में  उल्लिखित  पुस्तकों  के  बारे  में  इस  समय  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 सामान्यत

 वहां  विदेशी  पुस्तकों  के  रूसी  भ्रनुवाद  उपलब्ध  होते  हैं
 ।

 कुछ  भारतीय  प्राचीन  ग्रन्थों  जैसे  रामायण

 महाभारत  रूसी  भाषा  में  भक  हो  चका  है  तथा  वे  रूस  में  उपलब्ध  हैं  ।

 सिगापुर  में  आजाद  हिन्द  फौज  का  स्मारक

 1१३५६  श्री  कामत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  ६  १९४५६  को  सिंगापुर में  झ्राजाद  हिन्द  फौज

 के  स्मारक  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  ७२६  तथा  उसके  भ्रनुपूरक प्रदनों  के

 टावाकाकाताााामानामानानानाााानानागान  सट  ee उत्तर
 के

 सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ow  इस  मामले

 में
 in  कोई  कार्यवाही  हुई

 मूल  watt  में  ।



 २१  दिसम्बर  +  ह  NAN ९
 १2५६  लिखित  उत्तर  CURY

 मंत्री  के  सभासचिव  सादत  wet  :  मलाया  में  हमारे  आयुक्त  ने

 सिंगापुर  सरकार  से  इस  विषय  में  औपचारिक  रूप  से  प्रार्थना  की  है  ।  उनका  उत्तर  अभी  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है  ।

 सरकारो  दस्तावेजों  की  चोरो

 TRIMS.  श्री  कामत  :
 क्या  प्रधान  मंत्री  LE  १९५६  को  पूछ  गये  ता  रोहित  संख्या

 १७६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  सरकारी  दस्तावेजों  की
 चोरी  सम्बन्धी  जांच

 पड़ताल  झ्र भि योजन  में  बन्  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 मंत्री  के  सभासचिव  सादत  चली  :  पुलिस  की  जांच-पड़ताल  समाप्त

 हो  गई  है  ।  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा  २०१/३८०/४११  तथा  शासकीय भेद  अघिनियम  की  धारा

 ३  (%)  भ्रांत  (४)  के  अन्तर्गत  हों  की  समर्पण  कार्यवाही दिल्ली  के  जिला  दंडाधिकारी के

 विचाराधीन है
 ।

 कुछ  गवाहों  के  बयान  लिये  जा  चुके  हैं
 ।

 कार्यवाही  बन्द  कमरे  में
 की

 जा  रही  है  ।

 न्यूटन-चिकली  कोयला  खान

 1१३५८.  श्री  कामत :  क्या  श्रम  मंत्री  उस  जांच  न्यायालय  के  बारे  में  जो  न्यूटन-चिकली

 कोयला  खान  में  हुई  दुर्घटना  के  लिये  उत्तरदायी  ठहराये  गये  प्रबन्धक  के  आचरण  की  जांच  करने  के  लिये

 भारतीय  कोयला  खान  १९६२६  की  धारा  ४८  के
 भ्रन्तर्गत  नियुक्त  किया  गया  १०

 SeXy  के  पूछें  गये  तारांकित we  संख्या  १९४८  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  जांच  न्यायालय ने  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  fi  पा  3.0  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  मंत्री  खंडू  भाई  :  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  |

 मध्य  प्रदेश  में  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 reaye,  श्री  कामत
 :

 क्या  पुनर्वास मंत्री  ३०  CUS FT TS को  पूछे  गये  पता  रांकित प्रश्न  संख्या

 २५३१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उसके
 बाद  मध्य  प्रदेश

 के
 जिला  रायगढ़  ate  जिला  सरगुजा में  पूर्वी  पाकिस्तान  से

 ara हुए  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  विवरण  क्या  है
 ?

 मंत्री  मेहर  चन्द
 :  और  नहीं  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  भराये  हुए

 १,२४२  विस्थापित  परिवारों  को  रायगढ़  कौर  सुरगुजा  जिलों  में  9, GoX¥  एकड़  भूमि  पर  फिर  से  बसाने  की

 राज्य  सरकार  की  योजना  प्राप्त  हो  गई  है  तथा  विचाराधीन  है  ।  जिला  बस्तर  के  पीलसोट  क्षेत्र  राज्य

 सरकार
 से

 प्रत्यक्षतः  उपयुक्त  ३०,०००  एकड़  भूमि  के  सम्बन्ध  में  एक  योजना  बनाने  की  प्रार्थना  की  गई  है  ।

 यह  एक  दीर्घकालीन  परियोजना  क्योंकि  यह  क्षेत्र  रक्षित  वन  के  मध्य  में  स्थित  भ्र नेक ों  नदियों  व

 नालों  पर  पुल  प्रौर  एक  अच्छी  सड़क  ५०
 मील  लम्बी  )

 बनाये  बिना  वहां  तक  पहुंचना

 मुश्किल
 है

 तथा
 उस  क्षेत्र  में  पर्याप्त  विकास  करने  की

 ग्रावश्यकता
 होगी

 । re

 Tat  wast  में  ।



 १५६६  लिखित  उत्तर  २१  PENS

 शल्य-चिकित्सा  के  उपकरणों  तथा  सम्बद्ध  वस्तश्रों  के  लिये  समिति

 [१३६०  श्री  कामत  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री  २२  १९५६  को  पूछे

 गये  तारांकित प्रइन  संख्या  २४३५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  शल्य-चिकित्सा के  उपकरणों  तथा  सम्बन्धित aequi  के  निर्माण  के  विकास

 सम्बन्धी
 समिति  ने  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही की  गई

 क्या  प्रतिवेदन  की  एक  प्रतिलिपि  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी

 उद्योग  तथा  वाणिज्य  शौर  उपभोग-वस्त  उद्योग  मंत्री  मरा रजि

 श्रीमान

 उत्पन्न नहीं  होता

 यथासमय में  ।

 मित्र  और  हंगरी  को  भेजी  गई  सहायता

 रप  ६१.  श्री  कामत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार ने  मिस्र  are  हंगरी  को  उन  देशों  में  यातनाश्रों  को  कम  करने के  लिये  कोई  सहा

 यता  भेजी  तर

 यदि  तो  कसी  are  कितनी  सहायता  भेजी  है
 ?

 मंत्री  के  सभासचिव  सादत  चली  खां )  जी  at  |

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  &  ।
 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १२०

 पत्रिका

 १३६२:  श्री  रघनाथ सिह  :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 यह  सच  है  कि  उनका  मंत्रालय  नामक  पत्रिका  निकालने  की  कोई  योजना  बना  रहा  है
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  केसकर )  हां  |  अंग्रेजी  कौर  हिन्दी  में  ।

 भोपाल  में  जमीन  की  कोमल

 १३६३  श्री  कामत  :  क्या  श्रीवास  कौर  सम्भरण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 १  PEUX;  १  १९५६;  १६५६;  १  FENR  तौर

 १  PEs
 को

 भोपाल  नगरपालिका  की  सीमा  के  रखकर  मकान  बनाने  के  लिये  जमीन की  प्रति

 एकड़  कीमत
 क्या  थी

 ;
 शौर

 १  १९५६  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  ने  भोपाल  नगरपालिका  की  सीमा  के  अन्दर

 कितनी जमीन  किस  किससे  कौर  कितनी  कीमत  पर  ली  है
 ?

 श्रीवास  शौर  सम्भरण  मंत्री  के  सभा सचिव  पृ०  झा०  शर

 अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित
 की

 जा  रही  है  कौर  तैयार  होने  पर  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख

 दिया  जायेगा  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 लोक  सभा  वाद-विवाद

 -प्रश्नोत्तर  के  भ्र ति रिक्त  कार्यवाही )
 स्ट

 लोक-सभा

 २१  PENG

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 प्रश्नोत्तर

 भाग  १)

 RRO8  बज

 स्थगन  प्रस्ताव

 पर्वों  उत्तर  प्रदेश  के  बाढ़  पीड़ित  क्षेत्रों में  सहायता  काय

 यक
 महोदय  मझे  श्री  Mo  त०  सिह  और  श्री  रामजी  वर्मा  से  यह  स्थगन  प्रस्ताव

 मिला है

 प्रदेश  के  पूर्वी  जिले  में  बाढ़  से  नष्ट  हुए  क्षेत्रों  में  खाद्यान्न के  ्र  ra  को  दूर
 दूर  करने  के

 उपकर  कार्यों  का  rma Wace  जाएगे  द  सरकार  की  sam  भटकाता  और

 परिणामस्वरूप  सभी  कौर  फैली  भुखमरी  के  लोगों  को  बाध्य  होकर  शरणार्थियों

 के  रूप  में  भागना  अर  सरकारी  दुकानों  पर  निषिद्ध  दरों  पर  खाद्यान्न  का  बिकना  |

 क्या  माननीय  मंत्री  मझे  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  देंगे
 ?

 उपमंत्री  मो०  कृष्ण प्पा )  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  में  वहां  के  विपक्ष  दल

 के  नेता  श्री  गैंडा  सिंह  ने  ऐसा  ही  प्रस्ताव  रखा  था  ।

 पाध्या  महोदय  यह  कब  रखा  गया  था  ?

 fat मो०
 बहनें  कृष्ण प्पा

 :  यह  इस
 मास

 की
 १७

 तिथि  को  रखा  गया  था
 ।

 उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य

 मंत्री  ने  बताया
 कि

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  किये  गये  सहायता  कार्य  उपयुक्त  हैं  कौर  केन्द्रीय  सरकार  ने  काफी
 खाद्यान्न

 का  सम्भरण किया
 हजारों

 सस्ते  श्रनाज  की  दुकानें खोली  गई  प्रौढ़  गेहूं  १३  रुपये के
 भाव  बेचा  जा  रहा  है

 ।
 वहां  गेहूं  का  यह  न्यूनतम  मूल्य  था  ।

 इन  जिलों  से  लोगों  के  निकलने के  सम्बन्ध  में  मुख्य  मंत्री  ने  बताया  था  कि  सामान्य  समय  में
 भी  उत्तर  प्रदेश  क  बस्ती  ate  देवरिया जैसे  जिलों  के  लोग

 qa  राज्यों
 के  जिलों  में  कटाई

 मूल  अंग्रेजी में  ।

 १४३१
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 [  at  ato  त्र ०  कृष्ण प्पा |

 ara के  लिये  जाया  करते  हें  और  वे  फिर  वापस  झरा  जाया  करते  हैं  ।  ये  क्षेत्र.घनी  जनसंख्या  वाले  हैं

 और  कटाई  के  समय  वे  पड़ोस  के  जिलों  में  रोजगार  प्राप्ति  के  लिये  चले  जाया  करते  हैं  और  फिर  व

 जाया  करते  हैं  ।

 मुख्य  मंत्री  ने  बताया  है  कि  उपयुक्त  कार्य  किये  गये  हैं  और  ऐसी  कोई  बात  नहीं  हुई  कि  लोग

 भुखमरी  ate  बेरोज़गारी  के  कारण  उन  जिलों  से  गये  हों  ।
 अपनी ate  हमने  सभी  राज्य  सरकारों  को  परिपत्र  भेजा  है  कि  सहायता  कार्य  करने  में  उन्हें

 हमारी  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  चाहिये  क्योंकि  कुछ  मामलों  में  यह  बहुत  अ्रविलम्बनीय  हो  सकता  है
 |  अतः

 हमने कहा  है  कि  वे  कितना भी  धन  व्यय  कर  सकते हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  २  करोड़  रुपये  तक  क
 ana उ

 व्यय  का  ५०  प्रतिशत देने  के  लिये  तैयार  होगी  कौर  २  करोड़ से  ऊपर  का  ७४  प्रतिशत देगी  |

 उत्तर  प्रदेश  सभा  में  कहा  गया  है  कि  वहां  सब  स्थिति  ठीक  है  ।

 सितम्बर में  हमने  उन्हें  १६,०००  में  RY,coo aq MIT टन  श्र  नवम्बर  में  ३३,०००

 टन  गेहूं  दिया है  ।  इस  मास  हमने  उनके  लिये  नवम्बर  से  दुगनी  मात्रा  अर्थात  ६६,००० टन  नियत  की

 है  हम
 एक

 स्पेशल  गाड़ी  चला  रहे  हैं  जिससे  गेहूं  इन  जिलों  में  भेजा  जा  रहा  है
 |

 म्रध्यक्ष
 rat

 रा०  न०  fag  गाजीपुर  ga  व  जिला  बलिया--दक्षिण  :

 मैं  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  देवरिया  गाजीपुर  ग्रा जम गढ़  बस्ती  इरादी से  हजारों  की  संख्या

 में  लोग  बंगाल  क़सम
 ग्राही  की  तरफ  मजदूरी  करने  के  लिये  जा  रहे  हैं  शरीर  यदि  उनको

 राहत न  पहुंचाई

 गई  तो  इसका  चुनावों  के  ऊपर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  मार्च  में

 महोदय  :  निस्संदेह जो  माननीय सदस्य  वहां  से  निर्वाचन  लड़  e's  उन्हें  चाहिये
 कि  वे  उन  लोगों  को  रोज़गार  का  प्रलोभन  दें  क्योंकि  वे  रोज़गार  की  खोज  में  बाहर  जाते  हैं  ।

 वक्तव्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  समझता  हूं  कि  इस  मामले  का  निश्चित  सम्बन्ध  राज्य  सरकार

 से  है  ।  यह  राज्य  सरकार  का  विषय  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  कत्तव्य  पूरा  किया  है  ।  उन्होंने  पहले

 से  राज्य  सरकार  को  कह  दिया  है  कि  वे  दो  करोड़ के  व्यय  में  ५०  प्रतिशत  att  उससे  ग्रधिक में में  OY

 प्रतिशत  अंशदान  देने  के  लिये  तैयार है  ।  जहां  तक  स्थिति  के  वास्तविक  प्रबन्ध का  सम्बन्ध  ह  यह  सब

 राज्य  सरकारों  के  हाथ में  ह  ।

 उत्तर  प्रदेश  की  विधान  सभा  में  वहां  के  मुख्य  मंत्री  ने  स्थिति  का  ब्योरेवार वर्णन  किया  है  कौर

 उसके  भी  उन्होंने  केन्द्रीय  सरकार  को  नहीं  लिखा  कि  स्थिति  खराब है  कौर  उन्हें  सहायता

 चाहिय े।

 मैं इस  स्थगन  प्रस्ताव  की  भ्रनुमति नहीं  दे  सकता  |

 सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र

 सरकार  द्वारा  श्राइवासनों  शादी  पर  की  गई  कार्यवाही  के  विवरण

 मंत्री  सत्य  नारायणा  fag)  मैं  विभिन्न  सत्रों  जसा  प्रत्येक  के  सामन

 दिखाया गया  मंत्रियों द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  वचनों  तथा  प्रतिज्ञा द्र ों  के  सम्बन्ध  में

 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  निम्न  विवरण  सभा-पटल  पर  रखता हूं

 (१)  प्रथम  विवरण  लोक-सभा का  चौदहवां  PEXE  ।

 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १२१]

 (२)  अनुपूरक  विवरण  संख्या ७  लोक-सभा का  तेरहवीं  AA,  PEXE  I

 दिखाय  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १२२]

 THA  अंग्रेजी  में  ।



 २१  १९४६  झरियालूर  ट्रक  दुर्घटना  मेरे

 (3)  saree  विवरण  संख्या  १३  लॉक-सभा का  बारहवां  PENS

 परिशिष्ट  ४५,  अनुबन्ध  संख्या  १२३]

 (¥)  अनपरा  विवरण  संख्या  १५  लोक-सभा  का  ग्यारहवां  LEVY

 परिशिष्ट  ५,  भ्रनुबस्ध  संख्या  १२४]

 {%)  विवरण  संख्या  १८  लोक-सभा  का  दसवां  PEXY

 प्र रि शिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १२४५]

 (६)  अनपरा  विवरण  संख्या  २४  लोक-सभा  का  नवां  PeUYy

 परिशिष्ट  ५,  waar  संख्या  १२६]

 अ्रनपरक  विवरण  संख्या  २७  लोक-सभा  का  Peyy (७)

 परिशिष्ट  ५,  ग्रचबन्ध  संख्या  १२७]

 राजस्थान  के  राज्यपाल  कौर  भारत  र  गीत  बंक  के  बीच  मुख्य  प्रौर  श्रनपरक  करार

 में  भारत  रक्षित  बैंक श्र  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  श्र०  चं०

 १९३४  की  धारा  २१-क की  उपधारा  (९)  के  राजस्थान  के  राज्यपाल  कौर  भारत  रक्षित

 बैंक के  बीच  हुए  प्रत्येक  मुख्य  भ्रनुपूरक  करारों  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 दिखाये  परिशिष्ट  ४५,  अनुबन्ध  संख्या  १२८]
 ed

 राज्य-सभा  स  सन् दर

 सचिव :  मुझे  सभा  को  बताना  हैं  कि

 (१)  राज्य-सभा  के  सचिव  से  यह  सन्देशा  मिला  है  कि  लोक-सभा  द्वारा  ८  दिसम्बर

 RENE  को  पारित  कर्मचारी भविष्य  निधि  )  १९५६  को

 सभा  ने  १९  १९५६  की  बैठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार

 कर  लिया  है  ।'

 (3)  qa  राज्य-सभा  के  सचिव  से  यह  सचदेवा  मिला  हैं  कि  लोक-सभा  द्वारा  ११  दिसम्बर

 १९५६  को  पारित  विद्युत  सम् भरण  संशोधन  QUE BY TisT-Ay] को  राज्य-सभा  ने  अपनी

 १९  दिसम्बर  १९४५६  की  बैठक
 में

 बिना  किसी  संशोधन के  स्वीकार कर  लिया  है  ।”

 श्रीयाल  टेन  देना

 श्री  कामत  को  मिला  तार  सभा-पटल  पर  रखा  गया

 श्री  कामत
 शौर  कार्य  आरम्भ  करने  से  मेरा  निवेदन है  कि  श्राप  इस

 कौर  ध्यान  दें  कि  श्री  अलगे शन  ने  अ्रियालूर  में  गाड़ी  की  तबाही  के  बारे  में  उस  दिन  वक्तव्य  दिया  जब

 कि  मैंने  कहा  था  कि  मुझसे
 श्री  गोविन्दन  का  पत्र  खौ  गया  है

 ।
 मुझे  श्री  गोविन्दन  का  तार  मिला  है

 जिसे
 मैं

 सभा-पटल पर  रखता  हूं  परिशिष्ट ५,  अनुबन्ध  संख्या  228]  |  इसमें  कहा गया  है  कि
 भ्ररियालूर

 में
 लोगों  को  जलाने  कौर  महिलाओं  के  डिब्बे

 को
 जलाने  के  सम्बन्ध  में  जांच  के  लिये  ore किया  जाये  |

 वे  साक्ष्य  देने  के  लिये  तैयार  हैं  ।

 श्री  retard ने  मुझ  पर  बहुत  what  आरोप  लगाया  था  कि  मैं  इस  से  राजनैतिक  लाभ  उठाना

 चाहता  हूं
 ।

 ऐसी  बात  सर्वथा नहीं  हैं  ।  नियम  अधीन  श्राप  मुझे  बता  सकते
 थे  कि  वे  वक्तव्य

 दे
 रहे  हैं  ताकि

 मैं
 कुछ

 कह  सकता
 ।

 एएए  एएएएएप-टुअर
 मूल  sash  में  ।
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 महोदय  :
 सदस्य  यहां  उपस्थित नहीं  तो  उन्हें  बुलाया जाता  ।

 श्रीमती  ty  चक्रबर्ती
 :

 ऐसे  मामलों  में  पूर्वसूचना  दी  जाती  एक  बार

 श्री ही०  ता०७  मुकर्जी  को  ऐसी  सूचना  दी  गई  थी  |

 महोदय
 :

 तार  को  फ़ाइल  में  रखा  जाये  ।

 ही०  Ato  मुकदमों  :  पूर्वसूचना के  सम्बन्ध  में  मैं  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  मार्नेनीय  मंत्री  ने  सुझाव  दिया  था  कि  विशेषाधिकार  के  आधार  पर  सदस्य  के  विरुद्ध

 वाही  करनी  चाहिये  कौर  समाचारपत्रों  में  इस  का  बहुत  प्रचार  हुआ  ।  उस  समय  मुझे

 ज्ञात  नहीं  था  कि  श्री  कामत  को  पूर्वसूचना  नहीं  दी  गई  ।

 हमारे शर  विपक्षी दल  के  अधिकारों  के  अभिरक्षक  के  रूप  में  हम  आपसे  sar  करते

 हैं  कि  श्राप  हमारी  स्थिति  की  रक्षा  करेंगे  कौर  इन  गम्भीर  झ्रारोप-प्रत्यारोप के  सम्बन्ध  में

 ही  रक्षा  कर  सकते  ह्

 tara  महोदय  :  मैं  श्री  ही०  ना०  मुकर्जी की  बातों  का  अ्रनुभव  करता हूं  ।
 मैंने

 माननीय  सदस्यों  से  कई  बार  कहा  हैं  कि  जब  उन्हें  किसी  मंत्रालय  या  विभाग के  विरुद्ध  आरोप  लगाना

 तो  उन्हें  मंत्री  को  पूर्वसूचना देनी  चाहिये  ताकि  वे  तैयार  होकर  wa  कठिनाई  को  दूर कर
 सकें  ।

 जहां  तक  इस  विषय  का  सम्बन्ध  जब  प्रस्ताव  जाता  है  मैं  दूसरे  पक्ष  को  सूचना  दे  देता  हूं

 इस  प्रथा  का  ज. व ०५ अ्रतुसरण करन मं करने  में  मुझे  कोई  श्रापत्ति नहीं  ।  सरकार  सदस्यों  दोनों  को  इस  प्रथा का
 पालन  करना  चाहिये  |

 श्री  श्र०  Fo  गोपालन  :  विधेयकों  पर  बोलते  समय  भी  आरोप  लगाये  जाते  हैं  ।

 आपके  विनिर्णय  के  श्रतुसार  उनकी भी  पूर्वसूचना  देनी  होगी  जो  कि  सम्भव नहीं  ।

 पाध्या  महोदय  :  माननीय सदस्य  को  पत्र  मिला  था  उसके  आधार  पर  उन्होंने

 लगाये थे  ।  आकस्मिक  बात  के  विषय  में  नहीं  ऐसे  प्रो  की  सूचना  दी  जानी  चाहिये
 ।

 श्री  ही०  ato  मुकर्जी  :  कभी  समाचारपत्रों म  किसी  आरोप  का  समाचार  मिलता है
 जिसपर

 हम  विश्वास  नहीं  कर  सकते  परन्तु  सरकार  का  ध्यान  इस  कौर  दिलाना  चाहते  है  ।

 महोदय :  श्री  कामत  ने  किसी  समाचारपत्र  का  उल्लेख  किया  होता  तो  वह  बात

 परन्तु  उन्होंने  श्री  गोविंदन  से  प्राप्त हुए  पत्र  का  उल्लेख  किया  किसी  समाचार  की
 जोर

 निर्देश  करने
 में  कोई  हानि  नहीं  है

 ।

 ऐसी  स्थिति  में  यह  दोनों  पक्षों  के  लिये  नियम  रहेगा  कि  जब  कभी  कोई  गम्भीर  आरोप  लगाना

 हो  तो  एक  पक्ष  दूसरे  को  पूर्वसूचना दे  दे  ।
 a

 प्राक्कलन  समिति

 पैंतीस  से  सैंतीस  कौर  चालोसवां  प्रतिवेदन

 श्री qo  गो०  मेहता  (  गोहिलवाड़ )  :  अध्यक्ष  मैं  प्राक्कलन  समिति  की  निम्नलिखित

 रिपोर्टे  पेश  करता

 (१)  समिति  की  दूसरी  ate  तीसरी  रिपोर्टों  मे ंदी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार

 a  की  गई  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  qdrady,  छत्तीसवां  ate  सैतीसवीं
 झर

 faa  ्
 में  ।
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 (
 (2)  सामुदायिक  ह कि  | DAN  मंत्र  14  \  के  सम्बन्ध  में

 चालीस वीं  भाग  २  |

 सभा का

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  क्या  मैं  एक  विशेष  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकता हूं  ?

 एक  विधेयक  ऐसा  है  जिसे  नाजकी  कार्यसूची  में  नहीं  रखा  गया  किन्तु  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  यह  विदेशी

 संशोधन
 विधेयक  है

 ।
 यदि  श्राप  सहमत  तो  इसे  श्रावक  मुख्य  कार्य  समाप्त  होने  के

 बाद  लिया  जा  सकता  है  ।

 महोदय
 :

 यदि  समय  go  तो  ।  यदि  बैंकिंग  कम्पनी  विधेयक  की

 चर्चा  समाप्त  हो  तो  शेष  समय  हम  उसपर  लगा  सकते  हैं  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  हम  किसी  ऐसे  विधेयक  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते

 जो  कार्य  सूची में  नहीं  रखा  क्योंकि  हम  तैयार  नहीं  हैं  ।  हम  कल  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं

 ध्रिध्यक्ष महोदय  :  बहुत  अच्छा

 श्री  कामत  कार्य  सूची  के  सम्बन्ध  में  मेरा  एक  सुझाव  है  ।  संघ  लोक

 सेवा  अ्रायोग
 की  रिपोर्ट का  विषय  बहुत  महत्वपूर्ण  इसकी  चर्चा

 कल
 रखी

 गई  मैं  चाहता हूं
 कि

 यह  चर्चा  प्रेस  परिषद्  विधेयक की  चर्चा  जोकि  अन्तिम विषय  पहले
 कर

 ली  जय

 महोदय
 :

 इस  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 अनुपस्थिति  की  भ्र नुम ति

 पुरिया  महोदय
 :

 श्री  जॉन  रिच डेंसन  को  भ्रनुपस्थिति की  अनुमति  देने  का  मामला  अनाज  तक

 के  लिये  उठा  रखा  गया  क्योंकि  इसपर  कुछ  आपत्तियां उठाई  गई  थीं  ।  उन्होंने  भ्र पने  वर्तमान
 पत्र

 में
 ३४

 दिन  भ्र्थात् इस सत्र इस  सत्र  की  सारी  wale  के  लिये  अनुपस्थिति  की  अ्रनुमति  मांगी है  कौर

 कारण  यह  दिया  है  कि  ears  द्वीपों  के  लोग  सामुदायिक  परियोजना  एक  नदी  पर  सीमेंट

 का  एक  पक्का  पुल  बना  रहे  हें  ।  भ्र  चूंकि  वहां  के  लोगों  को  निर्माण  कार्य  का  aaa नहीं  इसलिये

 उनका  उपस्थित  रहना  आवश्यक है  ।  उनका  कहना  है  कि  वह  पुल  बहुत  महत्वपूर्ण है  कौर  वहां  के

 ग्रामों  के  लिये  यातायात  का  एकमात्र  साधन  है  ।

 अनुपस्थिति  की  भ्र नुम ति  देन  की  सिफारिश  करते  समिति  ने  कहा  है  कि  सामुदायिक  परियोजना

 का  काम  इतना  महत्वपूर्ण  नहीं  है  कि  सत्र
 की

 सारी  प्रविधि  के  लिये  छुट्टी  मांगी  जाये  कौर  कहां  है  कि
 समिति

 के  विचार  उन  तक  पहुंचा  दिये  जायें  ।

 सब  परिस्थितियों को  देखते  में  समझता  हूं  कि  सदन  समिति  की
 सिफारिश  से  सहमत  है  कि

 उन्हें  भ्र नुम ति  दे  जाये  ।
 वे  ऐसे  द्वीपों  में  रहते  जहां  से  भराना  कठिन  है  भ्र  हो  सकता  है  कि

 प्रतिनिधित्व  करने  के  लिये  कौर  कोई  उपयुक्त  व्यक्ति  वहां  से  उपलब्ध  न  हो  ।

 श्री  क०
 कु०  बसु

 :  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  यह  माननीय  सदस्य  Yo
 प्रतिशत से  अधिक  बैठकों  से  भ्रनुपस्थित रहे  है

 ऐसे  sate  को  प्रतिनिधि  रखने
 का

 क्या  लाभ  कम
 मूल  watt  में  ।
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 [
 श्री

 क०  क्र०
 बसु

 |

 से  कम  सरकार  को  राष्ट्रपति  को  यंह  परामर्श  दना  चाहियें  कि  उन  द्वीपों  से  वह  ऐसा  salsa  जो  इन

 सब  कठिनाइयों  से  मुक्त  हो  कौर  जो  बैठकों  में  उपस्थित हो  सकता  हो  ।

 श्री  पुलिस  )
 :

 एक  बार  उन्होंने  यहं  कह  कर छुट्टी  मांगी थी  कि  उन्हें  पादरी  का

 काम  करना  है
 ।

 अरब  वह  इंजीनियरिंग  के  काम  के  लिये  छुट्टी  मांगते हैं  ।  भारत  सरकार
 के

 walt  जो  उन्हें  सब  प्रकार  की  सहायता  दे  सकती  ताकि  वह  सदन  में  उपस्थित  हो  सकें  ।  उनकी

 बेह  प्रार्थना  तो  स्वीकार  कर  लेनी  किन्तु  भविष्य  के  लिये  कुछ  व्यवस्था  करनी  चाहिये
 ।

 रामा  राव  )
 :  अनुपस्थिति की  भ्र नुम ति  के  मामले  में  हमें  कोई  मान  निश्चित

 a  x
 करना  चाहिये  ।  ऐसे  क्षत्र क  लिये  जिसका  कौर  कोई  प्रतिनिधि यहां  नहीं  इस  प्रकार के

 जो  उन्होंने  दिये  पर्याप्त  नही ंहैं  ।  इसलिये  उन्हें  बिना कोई  हानि  पहुंचाये हम  यह  अनुमति  देने  से

 इन्कार कर  सकतें  हैं  ।

 श्री  मैथ्यू
 :
 मेरे  विचार  में  अनुमति का  रन  उत्पन्न ही  नहीं  क्योंकि वह

 केवल  ३६  दिनों  के  लिये  अ्रनुपस्थित  रहेंगे ।

 fat  बेरो  )  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  २३४  दिनों  की

 भ्रनुपस्थिति  से  उनकी  स्थिति  में  कोई  अन्तर  नहीं  परन्तु  चूंकि  यातायात  की  कठिनाइयों  के  कारण

 बह  रखा  जा  नहीं  इसलिये  उन्होंने  नेकनीयती से  यह  प्रार्थना की  ae  सदन  कं  प्राधिकार का

 उल्लंधन  नहीं  रिझाना  चाहतें  ।  वहँ  setae  मांग  रहे  है  कौर  लंदन  को  यंह  otter  दे  देनी  चाहिये
 ।

 प्रिय  महोदय  इस  मामले  की  काफी  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  में  माननीय  मंत्री  से  कहूंगा कि

 यदि  सम्भव  तो  वह  अगले  मनोनयन  के  लिये  कोई  ite  उपयुक्त  व्यक्ति  चुनें  ।  यदि  ऐसा  कई  व्यक्ति

 उपलब्ध न  तो  वर्तमान  सदस्य  ही  रहना  चाहिये जो  कम  से  कम  ५०  प्रतिशत  दिनों

 तक  उपस्थित  रहता  हो  ।

 मरें  विचार  में  सभा  की  सामान्य इच्छा  यह  है  कि  अनुमति दे  दी  जाये  ।

 अनुमति  प्रदान  की  गई  ।

 बैंकिंग  समवाय  )
 विधेयक

 महोदय  sat  सदन  श्री  ति०
 त०  कृष्णमाचारी  के  इस  प्रस्ताव पर

 चर्चा

 खम्भ  करेगा  ।

 बैंकिंग  कम्पनी  अधिनियम  १९४९  में  कौर  an  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जायेਂ  ।  यह  चर्चा  साढ़े चार  बजे  समाप्त हो  जानी  चाहिये  ।

 श्री  मत  अपना  भाषण  जारी  रखेंग े।

 श्री  स०  कठिन  मेल  :
 कल  में  कह  रहा  था

 कि  बैकिंग  कम्पनियों

 के  पास  जो  रुपया  उसमें  से  केवल  २  प्रतिशत  कृषि के  ve  प्रतिशत  वाणिज्य  के  ३५

 प्रतिशत  उद्योगों  के
 लिये

 दिया  जाता  है
 ।  इससे  प्रकट होता हैकि होता  है  कि  बैंकों  को  कृषि  के  विकास  जोकि

 भारत  में  लोगों  को  मुख्य  साधन  कितनी ea  है
 ।

 a

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।
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 उद्योगों  में  किये  जाने  वालें  ३५  प्रतिशत  विनियोग  के  बारे  में  यह  कहूंगा  कि  बड़े-बड़े
 भर

 पतियों  के  अपने  बैंक  हैं  कौर  वे  इनसे  कम  दरों  पर  रुपया  लेते  हैं  कौर  य  उद्योगों  में  लगाते  हैं  ।

 बर्मन  पीठासीन  हुए

 में  यहां  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे देश  के  बड़े-बड़े बैंक  भी  बड़े-बड़े  उद्योगपतियों  के  कब्जे

 में  हैं  । यूनाइटिड कमांड  बैंक
 बिडला

 का  है  कौर  पंजाब  नैशनल  बैंक
 डालमिया

 का  है
 ।

 इस  प्रकार  दोनों
 ai  से  उन्हें  लाभ  है  ।

 इस  विधेयक  से  सरकार  के  पास  कुछ  अधिकार  हो  जायेंगे  कौर  वह  उन  खराबियों  को  दूर कर

 सकेगी  जो  बैंक  कार्य  में  ग्रा  गई  हैं  ।  किन्तु  सारी  बात  इस  पर  निर्भर  करती  है  कि  विधि  को  किस  ढंग  पर

 क्रियान्वित  किया  जाता  है  ।  सभी  जानते  हैं  कि  सरकार  इन  उद्योगपतियों  से  कुछ  सहानुभूति  रखती  है  ।

 इस  विधेयक से  बड़े-बड़े  आदमियों  की  ara  घटेगी  i  इस  समय  बैंकिंग  उद्योग  में  बड़े  area

 2,Yo,000 BFF allay रुपये  वार्षिक  कमाते  ऊपर के  ४  प्रतिश्त  व्यक्ति ३०  प्रतिशत  रुपया  ले  जाते हैं  ।

 सरकार  इस  बात  को  समाप्त  करना  चाहती है  ।  किन्तु  उन्होंने  उपबन्ध क्या  किया  है  ?  खण्ड  २  में  मुआवजे

 की  जो  व्याख्या  दी  गई  है  उसमें भत्ते  तथा  काम  के  दौरान  किये  गये  wea  व्यय  सम्मिलित  नहीं हैं  ।

 इससे क्या  लाभ  होगा  ।  एक  तरफ  तो श्राप उनके  वेतन  घटाना  चाहते  हैं  ।  श्र  दूसरी  श्राप  इस

 उपबन्ध में  भी  एक  त्रुटि  छोड़  रहे  हैं  ।  भत्ते  लेने  के  बहुत  से  तरीक  होते  हैं  वह  लोग  बड़े  होशियार

 होते  सरकार ने  बैंकों  के  कार्य  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  के  उपबन्ध  बनाये  हैं  ।  किन्तु  सरकार

 इसमें  सफल  नहीं  होगी  क्योंकि  जो  उपबन्ध  किये  गये  हैं  वे  पर्याप्त  हैं  ।

 अब  में  बैंकों  के  पास  जो  रक्षित  धन  रहता  है  उसके  बारे  में  कुछ  बताऊंगा  ।  श्रम  अ्रपीलीय

 न्यायाधिकरण ने  अपने  निर्णय  में  बताया  है  कि  दो  कारणों से  ही  बैंकों  की  वास्तविक वित्त  स्थिति  का

 ज्ञान  नहीं  होता  ।  उनमें  से  एक  कारण  यह  है  कि  जो  उनका  रक्षित  धन  होता  है  उनके  बारे  में  पता  नहीं

 चलता  ।  एक  बार  बेक  इण्डिया  ने  रक्षित  निधि  से  ५०  लाख  रुपये  सामान्य  निधि  में  डाले  ।  इससे
 हि

 बड़ी  हैरानी हुई  ।  पता  नहीं  इस  प्रकार  कितने  रुपये  ऐसी  निधियों  में  होंगे ।

 दूसरी  कठिनाई  यह  हैं  कि  जिस  प्रकार  बेंक  लाभ  तथा  हानि  का  हिसाब  दे  सकते  हैं  वह  भी  ठीक ६ ५
 नहीं  है  लाभ  दिखाते समय  se  कुछ  रकमें  घटा  लेत ेहैं  जिनसे  जांच  करने  का  भी  कोई

 विशेष  लाभ  नहीं  रहता  ।

 इसलिये जब  तक  बिना  किसी  रकम के  कम  किये लाभ  नहीं  दिखाये जाते  तब  तक  किसी  de

 की  ठीक  स्थिति  नहीं  जानी  जा  सकती

 ये  सब  बातें  श्रम  अ्रपीलीय  न्यायाधिकरण  ने  कही हैं  ।

 सरकार कुछ  निरीक्षक  नियुक्त  करना  चाहती  है
 ।

 क्या  वह  सब  जानकारी  बैंकों  से  प्राप्त  करने

 में  सफल  रहेंगे
 ।  साथ  ही  रक्षित

 बैंक
 के

 कर्मचारी  भी
 ऐसे  नहीं  जिन्हें  त्रुटिरहित  कहा  जा  स

 *
 ।  जब

 कलकत्ता
 में

 लक्ष्मी
 उद्योग  बैंक  से  लोग

 धड़ाधड़
 रुपया  ,  निकलवाने  लगे  थे  तब  रक्षित  बक  ने  ऋण  देने

 से  इन्कार कर  दिया  था  ।  इस  कारण  रक्षित बैंक  की  कड़ी  आलोचना हुई  थी  ।

 में  जानता  हूं  कि  व्यापारी  लोग  यहां  यही  कहेंगे  कि  निरीक्षकों  के  सामने  सभी  कागज  नहीं  रखे
 जा

 सकते
 ।

 इससे
 व्यापार

 की  गुप्त  बातें  खुल  जायेंगी  ।
 हम  इन्हीं  बातों  को  तो  जानना च् हते हैं कि ये हैं  कि  ये

 होती  कया  हैं
 ।

 बेंक  की  वास्तविक  स्थिति  क्या



 १४३८  बैंकिग  समवाय  विधेयक  २१  १९५६

 [  श्री
 म०  क०  मैत्र  |

 में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इन  सब  त्रुटियों  का  उपचार  राष्ट्रीयकरण ही  हे  ।  इस  विधेयक

 मे  राष्ट्रीयकरण को  टाला  जा  रहा  है  ।  सभी  लोग  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण चाहते  सरकार  इस  विधेय

 से  लोगों  को  बर्मन  डाल  रही  हैं  ।

 श्री  भागवत झा  श्राजाद  व  सन् थाल  में  इस  विधेयक का
 समधन

 करता  हुं  यद्यपि  में  इससे  संतुष्ट  नहीं  हूं  ।  जितनी  जल्दी  बैंकिग  का  राष्ट्रीयकरण  हो  उतना  ही  देश  के  लिये

 लाभदायक  है
 ।

 में  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  पर  खुलासा  तौर  पर  कुछ  नहीं  कहूंगा
 ।

 अपितु  यह

 बताऊंगा  कि  ये  संशोधन  इसमें  करने  क्यों  प्रावव्यक  इन  संशोधनों  का  विरोध  बेकिंग  समवाय चह  ह
 भी  नहीं  करेंगे  जैसे  एक  dana  है  कि  अधिक  पारिश्रमिक नहीं  देना  चाहिये  ।  इसके  लिये  उन्हें  कोई

 आपत्ति नहीं  है  ।

 यह  कहा  जाता है  कि  किसी  समवाय  का संचालक  दुसरे  समवायों  का  संचालक नहीं  हो
 सकता

 यह  ठीक  भी  है  क्योंकि  एक  व्यक्ति  सभी  समवायों  का  कर्ताधर्ता हो  कर  जो  कुछ  चाहें
 कर

 सकता है  ।  तथा  घाटा  होने  पर  भी  उसके  घाटे  को  ७  अधीन  न्य  संस्थाओं  की  पूंजी  से  पूरा  करक

 कह  सकता  हें  कि  बेक  की  स्थिति  wears  ।

 रक्षित  बैंक  द्वारा  समय-समय  पर  दिये  अने  वाले  निदेशों  से  कोई  हानि  नहीं  है  ।  रक्षित

 इस  देश में  बेकिंग  के  बारे  में  एक  विशेष  संस्था  माना  जाता  है  ।  तथा  यदि  बैंकिंग  समवाय  अपने  कार्यों

 को  उचित रूप  से  कर  रहे  हैं  तो  में  नहीं  समझ  सकता  कि  fora  बैंक  के  निदेशानुसार कार्य  करने  में  क्या

 हानि  है  जब  वह  इसकी  सब  से  योग्य  संस्था है  ।

 मेरे  मित्र  श्री  थामस  चाहते  हैं  कि  मामला  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिये  ।  परन्तु इस

 सुझाव के  मान  लेने  पर  विधेयक का  उद्देश्य  ही  समाप्त हो  जाता  है  क्योंकि  चुनाव च  वाले  ह  तथा

 अ्रगली  सभा  का  सत्र मई  में  होगा  ।  जिसका  ः  है  कि  इसको  पारित  करने में  पांच  ग्रथवा छ छः
 मास

 लग  जायेंगे  जबकि  इसको  तुरन्त  पारित  करना  आवश्यक है  ।  क्योंकि  उस  समय  तक  मेरे
 यह

 जानकर कि  इस  विधेयक  के  उपबन्ध  पांच
 मास  बाद  लागू  होने  वाले

 संतुलन  को  ठीक  नहीं  रहने

 देंगे  ।  इसलिए  इसको  प्रवर  समिति  को  सौंपना  ठीक  नहीं

 हमें  इन  समवायों  के  कार्यों  के  ब्यौरों  में  नहीं  जाना है  |  हम  चाहत ेहैं  कि  संचालक  अथवा  प्रबन्धक

 रक्षित  बैंक  की  इच्छा से  नियुक्त  किये  जाने  चाहियें ।  क्योंकि  भूतकाल  में  यह  लोग  देश  के
 कल्याण

 के  लिये  कुछ भी  नहीं  करते थे  ।  अरब  भी  उन्होंने  द्वितीय  योजना  की  श्रोर से  ध्यान हटा  लिया

 है
 ।

 उनका  ध्यान  केवल  इस  भोर  है  कि
 ae

 मित्रों  तथा  सम्बन्धियों
 को  ऋण  नये  समवाय

 तथा  जितना  सम्भव  हो  सके  उतना  लाभ  उठायें  ।  में  तो  इस  पक्ष  में
 हू  कि  श्री  कृष्णमाचारी  जितनी

 शक्ति  चाहें  उतनी  ऐस ेव्यक्तियों  को  ठीक  करने  के  लिये  ले  लें  परन्तु बाद  में  यह  न  कहें  कि  इनको

 ठीक  करने  के  लिये  मेरे  हाथ  में  पूर्ण  शक्ति  नहीं  है  ।

 अब  में  ददा  में  बैंकिंग  की  प्रगति  के  बारे  में  बताता  हूं  PEE  में  बकों  के  8,5  १६  कार्यालय

 2eUv
 में  ४,०४१  हो  गये

 |
 जिसका

 at
 यह  है  कि  ८००  कार्यालय  बन्द  कर दिये गये  ।  ये  ४,०४१

 कार्यालय  १,००३  स्थानों  पर  हैं  ।  इससे  पता  लगता  है  कि  वह  दक  की  सहायता  नहीं  करना  चाहते

 बल्कि  स्वयं  लाभ  उठाना  चाहते  हैं
 |

 हम  जानते  हैं  कि  देश  में  वाणिज्यिक बैंक  साधारण  ग्राहकों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  में  अ्रसफल

 रहे  हैं  श्र  afer  seal  ने  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  सरकार  को  सहयोग  नहीं  दिया  हे  ।

 मझे  खेद  है  कि  वे  द्वितीय  योजना की  कार्यान्विति  में  रोड़े  अटका  रहे  हें  ।  क्या वे  बता  सकते हैं  कि

 मल  में  ।
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 अगले  पांच  वर्षों के  लिये  इन  बेकिंग  समवायों  का  क्या  कार्यक्रम  है ?  क्या  वे  सरकार  को  बता  सकेंगे

 कि  वे  समाजवादी  ढंग  के  समाज की  स्थापना  के  लिये  was  संसाधन  लगाने  को  तैयार  हैं  तथा  अपनी

 बुराइयां  दूर  करने  को  तैयार  हैं  |

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  से  देश  के  श्रमिक  तथा  राजनयिक  ढांचे  में  बहुत  परिवर्तन

 हुए  सरकार समाज  में  सम्पत्ति  तथा  ara  का  समान  वितरण  का  भ्राइवासन  दिया  है  ।

 प्रयोजनीय  योजनायें  तथा  भाखड़ा  कौर  मयूराक्षी  योजनायें  देहाती  क्षेत्रो ंके  लिये  बनाई  गई  हैं  ।

 परन्तु कवल  बैंकिंग  समवायों  ने  ही  अपने  संसाधन योजना  में  नहीं  लगाये  वह  प्रिया  धन  बड़े

 नगरों  में  लगा  रहे  इसलिये यह  कहना  चाहता हूं  कि  बैंकिंग

 संस्थायें
 देहाती  क्षेत्रों  की  सहायता

 करने  में  एकदम  wend  रही  हैं  ।  इसीलिये  हमें इन  व्यक्तियों  को  ठीक  करने के  लिये  कठोर
 ba’

 पियें  |

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 ये  लोगे  अपने  लिपिकों  को  एक  पाई  भी  देना  नहीं  चाहते  जबकि  oot  लिये  उन्होंने  कई  भत्ते

 बना  रखे  इसीलिये  रक्षित  बैंक  श्री  इसका  ध्यान  रखेगा  कि  इनको  ग्रसित  पारिश्रमिक  न  मिल े।

 उक्षित  बैंक  एक  पदाधिकारी  नियुक्त  करेगा  जो  बैंक  की  बैठकों  में  उपस्थित  रहेगा
 ।

 यदि  वह  ठीक  प्रकार

 से
 अरपना  काम  कर  रहे  हैं  तो  वे

 कयों
 डरते  हैं  तथा

 इन  शक्तियों  का
 विरोध क्यों

 करते
 हैं  ।

 इसीलिये  हम  श्री  fo  to  कृष्णमाचारी  को  वह  सभी  शक्तियां  दे  देना  चाहते  हैं  जिनको  वह

 इन  सेवायों को  ठीक  करने  के  लिये  लना  चाहते  हैं  ।  हम  भविष्य  में  यह  नहीं  सुनना  चाहते  कि

 शक्तियां  न  मिलने  के  कारण  वह  उन्हें  ठीक  नहीं  कर  सके  ।  इन  शब्दों  से  में  विधेयक  के  उपबन्धों  का

 समर्थन  करता हूं  ।

 श्री  तुलसी  दास  :  में  रक्षित  बेंक  तथा  सरकार को  afar  सेवायों  के
 लिये

 इन  कठोर

 दार्क्तियों  को  देने  वाले  विधेयक  की  प्रा वश्य कता  नहीं  समझता  ।  गत  सप्ताह  वित्त-विधेयक पर  चर्चा  के
 समय  भी  मेंने  बताया  था  कि  इस  दद्  में  शीघ्र  विधान  बनाना  एक  प्रति  दिन  का  कार्य  बन  गया  है  ।  में

 इसका  बहुत  पहले  से  विरोध  कर  रहा  हूं  ।  परन्तु  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  इसको  प्रवर

 समिति  को  सौंपने  के  हमारे  विचार  को  ठीक  प्रकार  से  नहीं  समझा  है
 ।

 इस  विधेयक  द्वारा  देश  की  बैंकिंग
 dea  के  कार्य  संचालन तथा  ढांचे में  बहुत  परिवर्तन  किया  गया  है  ।  यदि  यह  प्रवर  समिति  को  सौंप

 दिया  जाय  तभी  इस  मामले  की  उलझी  हुई  बातों  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  श्री  कृष्णमाचारी

 ने  इसको  प्रवर  संमिति  को  सौंपने  से  इन्कार  कर  दिया  जबकि  वह  भ्र पने  को  सब  से  महान्  लोक  तंत्रवादी

 ते  हैं  ।

 में  अरब  बैंकिंग  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  मुझे  खेद  है  सभा  के  बहुत  से

 सदस्य  यह  नहीं  जानते  हैं  कि  इस  उद्योग  का  महत्व  कया  है  ।  स्वतन्त्रता  से  पहले  अधिकांश  बैंक-व्यवसाय

 विदेशी  बैंकों के  हाथ  में  था
 ।

 राज  देश  के  कुल  बैंक  निक्षेप  का  ८०  प्रतिशत  भारतीय  वाणिज्यिक

 बैंकों  के  पास है
 ।

 इन  बैंको ंने  ७३  प्रतिशत  रुपया  राष्ट्र  भ्रमण-व्यवस्था में  धन  लगाने  के  लिये  दे  दिया

 है  तथा  भारत  के  कुल  सरकारी  ऋण  का  १२  प्रतिशत  भारतीय  बैंकों  में  है  ।  देश  की  बचत  के  धन

 को  इकट्ठा  करने  के  लिये
 भारतीय

 वाणिज्यिक बैंकों  ने  देश  के  आन्तरिक  भाग  में  जाकर  जनता  को  बैंकिंग

 की  बातें  बलों  उनको  अपनी  सेवायें  दीं  ।  श्री  फीरोज  गांधी  समझते  हें  कि  समस्त  व्यापारी

 समुदाय  ही  उसी  प्रकार  का  है  ।

 अमूल्  प्रंग्रेजी  में  ।



 )  विधेयक 2¥¥e  बेकिंग  समवाय  ु  गत  ह  ada  २१  PEXK

 tat  फोरोज  गांघी  प्रतापंगढ़-पश्चिम  व  जिला  रली-पूर्व )  यहं

 गलत है  ।

 तुलसी  दास  यदि  इस  सभा  के  एक  प्रिया  दो  सदस्य  ठीक  कायें नहीं  करत ेहूं  तो  इसका

 तो  थे  नहीं  कि  सारी  सभा  ठीक  काय  नहीं  करती

 कल  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  बताया  कि  यदि  यह  विधेयक  प्रभी  नहीं 211.0  तो  बड़ी  गलती

 हो  जायेगी  क्योंकि  इससे  बैंकों  को  पता  चल  जायेगा  कि  वित्त  मंत्री  क्या  करना  चाहते  हैं  उसका  की

 अर्थ-व्यवस्था  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा
 में  उन्हें  बता  देना  चाहता  हूं  कि  रक्षित  बैंक

 तथा  सरकार को

 भी  इतनी  शक्ति  है  जिससे  वह  किसी  भी  बैंक  को  उनकी  गलतियों  के  लिये  सजा दे  सकता  है  या

 बलों  को  जिम्मेदार  ठहरा  सकता है  ।

 1  वित्त  तथा  लोहा  और  इस्पात  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  वह  सारी  जिम्मेदारी

 समझते हैं

 तुलसी  दास  बेकिंग  पद्धति  क  कार्यों  के  बार  में  में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  भारतीय

 बैंकों  में  ee al में  ११४  करोड़  रुपया  जमा  था  तथा  LEXY  में  यह  रकम  ६२४५  करोड़  रुपये  हो  गई

 दिया  गया  afar धन  ३  करोड़  रुपये  से  २८५  करोड़  रुपये  हो  गया  था  ।  इस  समय  प्रनुमार भ्  है  कि

 ६  लाख  ware  हैं  तथा  निक्षेपकों  की  संख्या  ६०  लाख है  ।  इससे  पता  लगता  है  कि  इनको  कितना

 विश्वास  प्राप्त  है  ।  बड़े-बड़े  धीरे-धीरे  ही  छोटे  से  बड़े  बैंक  बने  हें  ।  बेक  जनता  के  विश्वास  पर

 ही  बड़े  बनते  हें  तथा  जब  तक  उनमें  विस्वास  नहीं  होगा  कोई  भी  उसमें  धन  जमा  नहीं  करेगा  ।  कुछ

 लोग  कहते  हें  कि  बड़े  बंक  सूद  कम  देते  हैं  ।  परन्तु  में  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इस  कम  सूद  पर  भी निवेशकों

 की  संख्या  केवल  विश्वास  के  झ्राधार  पर  बढ़ती  जाती है  ।  gery  तक  विदेशी  मुद्रा  व्यापार  विदेशी

 apt  के  हाथ  में  था  ।  ३४५  प्रतिशत  से  अधिक  व्यापार  भारतीय  बैंकों  के  हाथों  में  है  तथा  उनकी

 शाखायें  समस्त विश्व  में  में यह  बता  सकता  हुं  कि  यदि  इस  देश  में  बेकिंग  उद्योग  पर  कुठाराघात

 किया  तो  विदेशी  मुद्रा  आपको  घटाना  है  ।

 nae  कठिनाइयों  के  होते  हुए  भी  इस  देंश  के  बैंकिंग  उद्योग  ने  कई  बातें  हासिल  की
 फिर

 भी
 माननीय faa  मंत्री  बराबर  यही  कहते  जा  रहे  हैं  कि  सम्पूर्ण  क्षेत्र  ही  बिलकूल  निरर्थक

 मेरे  मित्र  श्री  भागवत  झा  श्राजाद  ने  श्रभी  एक  बेंक  का  उदाहरण  दिया  है  ।  में  मानता हूं  कि  इस

 तरह के  एक दो  बैंक हो  सकते हैं  किन्तु  सरकार  के  पास  पर्याप्त  शक्तियां  हैं  ।  एक  कौर  तो  वह  उन
 शक्तियों को  काम  में  भी  नहीं  ला  सकती  कौर  दूसरी  कौर  वह  अधिक  शक्तियां  लेना  चाहती  है  ।

 seq  यह  है  कि  उन  शक्तियों  को  कौन  कार्यान्वित  करें  ।  ये  शक्तियां  स्थायी  होने  जा  रही  हैं  सनौर  माननीय

 वित्त  मंत्री  श्री  कृष्णमाचारी सदा  ही  इस  देश  में  नहीं  होंगे  ।  ये  शक्तियां रक्षित  बैंक  के  किसी

 घिकीरी  को  दी  जायें  ।  विधेयक  में  यह  बताया  गया  है  कि  केवल  रक्षित  बैंक  के  पदाधिकारी  ही  बेकिंग

 समझते हैं  कौर वे  ही  बैंकरों  को  बता  सकते  हैं  कि  बेकिंग  व्यापार  किस  तरह  किया  जाये  |  क्या  यह

 उचित  है
 ?

 श्री त्र ०  म०  थामस  ने  कल  बताया था  कि  यदि  किसी  बैंक  की  जांच  करायी जाये  तो  उस  जांच

 से  ही  वह  बरबाद  हो
 जाता  है

 ।
 में  कहता  हूं  कि  यदि  area  कोई  शिकायत हो  तो  श्राप  किसी

 वेक्षक  को  भेज  सकते  हैं  ।  श्राप  प्रत्येक  जानकारी  मांग  सकते  हैं  कौर  रक्षित  बैंक  ने  तो
 पहले  ही

 अपने

 प्रतिवेदन में  कहा  हैं  कि  सभी  बैंकों
 ने  इस  सम्बन्ध  में  पूरा  सहयोग  दिया  है  ।  यदि  ऐसा  हो  तो  में  पूछता

 हूं  किं  विधेयक  में  इन  शक्तियों  की  क्या  जरूरत  है  ?

 faa  wast में  ।



 दुर्कवार, थि  २१  १९५६  बैंकिग  समवाय  विधेयक  रीड

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कल  बताया था  कि  विधि मंत्रालय इन  शक्तियों  को  यहां  शामिल  करना

 चाहता था  ग्रोवर  इस  कारण  ये  शक्तियां  waar  रखी  जानी  चाहियें  ate  एक  दो  मामलों  में  तो  ये  शक्तियां

 श्रावश्यंक  थीं
 |

 सम्भव  है
 कि

 विधि  की  दृष्टि  से  रक्षित  बैंक  कोई  विशिष्ट  कार्यवाही  न॑  कर  किन्तु

 sae  लिये  हमने  समवाय  विधि  पारित  की  है  ।  नया  समवाय  अधिनियम  सभी  बैंकिंग  समवायों  के  लिये

 लागू  होता  है  ।  यदि  ऐसा  तो  ये  अ्रसाधारण  शक्तियां  अब  क्यों  ली  जा  रही  हें  में  नहीं  समझ  पाता  |

 बेकिंग  समवाय  भ्र धि नियम  में  निरीक्षण ate  जानकारी  देने  का  प्रदान  कहां  प्राता  रक्षित  बेक  द्वारा

 प्रकाशित  एन्ड  प्रोग्रेस  श्राफ  बैकिंग  इन  इंडिया  डर्यूरिंग  दी  ईयर  ERYਂ  नामक  पुस्तिका  में

 पृष्ठ  २६  पर  कहा  गया  है
 :

 संतोष  की  बात  हैं  कि  बेकिंग  समवाय  अधिनियम के  अधीन  शक्तियों  के  प्रयोग  से

 खासकर  समय-समय  पर  बैंकों  के  निरीक्षण  से  तथा  रक्षित  बैंक  के  समयोचित  कौर

 निरोधक  उपायों  से  भारत  में  की  झ्रोर  बेकिंग  की  स्थिति  बराबर

 सुधर  रही  है  ।  जिन  बैंकों  को  अधिनियम  की  धारा २२  के  अधीन  अभी  लाइसेंस

 देना  बाकी  उनपर  प्रभावशाली  निरीक्षण  रखा  जाता  है  प्रौढ़  उनकी  कार्यवाही  के

 दोष  सुधारें  जाते हैं  ।

 रक्षित  बैंक  के  विभिन्न  विनियमकारी  तथा  सुधार  के  उपायों  से  बैंकों  की  जिनहें

 लाइसेंस  प्राप्त  नहीं  कार्यवाही  कौर  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  हो  रहा

 है  ।  यद्यपि कुछ  बैंकों  की  कार्य  प्रणाली  में  wa  भी  दोष  फिर  भी  वे  उपाय  क्रमशः

 फंलद्रूप  हो  रहे  हैं  प्रौर  इस  देश  की  बैंकिंग  पद्धति  में  बराबर  सुधार  हो  रहा  है  ।''

 यदि  रक्षित  बैंक  ने  इस  प्रकार  स्पष्ट  कहा  है  कौर  कई  बैंकों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  भी  की  है  तो मैं

 इसका कई  कारण  नहीं  समझ  पाता  कि  सरकार  अधिक  शक्तियों  के  लिये  इतनी  क्यों  wax है

 इस  सभा  में  तथा  बाहर  सम्पूर्ण  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  बुरा  क्षेत्र  कहने  की  प्रवृत्ति  दिखायी

 पड़ती  है  शर  माननीय  चित्त  मंत्री  भी  उसी  में  अ्रपनी  आवाज  मिलाते  हैं  ।  में  मानता हूं  कि  हममें  दोष

 हैं  किन्तु  हम  वह  दोष  इस  प्रकार  दूर  करें  कि  देश  की  उन्नति  में  बाधा  न॑  पहुंचे  ।  बैंकिंग  पद्धति में  दोष

 हो  संकते  हैं  किन्तु  रक्षित  बैंक  की  पर्याप्त  शक्तियां  प्राप्त  हैं  और  उसनें  कार्यवाही  भीं  की  है  ।  अ्रघिकतर

 बैंकिंग  सेवायों  ने  रक्षित  बैंक  को  सहयोग  दिया  किन्तु  हो  सकता  हैं  कि  एक  दो  बेक  ऐसे हों  जिन्होंने

 सहयोग  न॑  दिया हो  ।  किन्तु  रक्षित  बैंक  उनका  लाइसेंस रोक  सकती  हैं  ।  में  अतिरिक्त  शक्तियों

 की  कोई  श्रावद्यकता  नहीं  संमंझंता  ।  यदि  केवल  अधिक  शक्तियां  प्राप्त  करने  कौर  यथासम्भव

 नौकरशाही  को  मजबूत  बनाने  का  प्रशन  हो  ती  वेह  भी  समय  oa  जबकि  नौकरशाही  न  रहेगी

 सार्वजनिक  सहयोग  से  जनता  का  नैतिक  स्तर  ऊंचा  कर  सकते  हैं  कौर  कुछ  बातें  न  करेने  के  लिये

 उन्हें  राजी  करने  का  प्रयत्न
 कर

 संकते  हैं
 ।

 किन्तु  केवल
 एक

 बैंक  के  दुर्व्यवहार के  कारण  सारे  समुदाय
 कों  दंण्ड  नहीं  feat  जाना  चाहिय े।

 कुछ  बुरी  चीजों  को  रोकने में  में  वित्त  मंत्री  की  सहायता  करने के  लिये  तैयार हूं  किन्तु

 बराबर  यह  कहते  रहने  से
 कि

 | है

 पहले  हमें  भ्रमित
 शक्तियां  दीजिये  कौर  तब  en  उस  बारे  में  विचार

 कायदे  कोई
 लाभ  नहीं  में

 भी
 चाहता  हूँ  कि  विधेयक  प्रवर  समिति  को  मे  जां  जाये  क्योंकि  उसमें  कोई

 हानि  नहीं  है
 ।

 यदि  कोई
 बेकिंग  समवाय  दुर्व्यवहार  करे तो  रक्षित  बैंक  के  पास  पर्याप्त

 शक्ति  &  कि
 वह  उस  बैंक को

 बन्द
 कर  दे

 ।
 इस  विधेयक को  जल्दीबाजी  से  पारित  करने

 की  कोई  आवश्यकता
 नहीं है  ।
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 तुलसी  दास  |]

 यह  कहा  गया  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  न्यायालय  में  पहुंचता  है  |  यदि  हम  संविधान  के  विरुद्ध  शक्तियों

 उपयोग करें  तो  प्रत्येक  को  न्याय  के  लिये  उच्चतम  न्यायालय  में  जाने  का  अधिकार  है  ।  यदि  संविधान

 पर  विचार  किये  बिना ही  हम  इस  सभा  में  विधान  पारित  करें  तो  लोगों  को  न्यायालय में  जाना  ही

 होगा t
 ~

 प्रबन्धकों  के  ऊंचे  वेतनों  के  बारे  में  भी  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।  श्राप  जानते  होंगे  कि  कुछ  वर्ष

 भारतीय  बैंकों  के  लिये  भारतीय  प्रबन्धक  नहीं  मिलते  थे  विदेशी  प्रबन्धक  ही  रहते थे  ।

 भारतीय  प्रबन्धक  प्रभी-प्रभी  ही  उपलब्ध होने  लगे  फिर भी  शहरी  हमारे  बैंकों  के  प्रबन्ध के

 लिये  प्रशिक्षित  भारतीय  कर्मचारियों की  कमी  हू  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  देश  में  राष्ट्रीयकरण से  कोई

 लाभ  नहीं गत्  है  ।  राज्य  बैंक  का  राष्ट्रीयकरण इसलिये  किया  गया  था  कि  भारतीय  वाणिज्यिक  बेक

 ग्रामीण  क्षेत्रों  तक  नहीं  पहुंच  पाते  थे  कौर  वे  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  ऋण  नहीं  दे  पाते  थे  ।  किन्तु
 राष्ट्रीयकरण

 से  वह  उद्देश्य पुरा  नहीं  साअत |  यह  कहने  से  कोई  लाभ  नहीं  कि  प्रत्येक  वस्तु  का  राष्ट्रीयकरण

 किया  जाये  |  उससे  इस  देश  में  किसी  को  लाभ  नहीं  हो  रहा  है  ।  प्रबन्धक  वर्ग  की  निन्दा  करने  से

 कोई  लाभ  न  होगा  |  एक  दो  मामले  बुरे  हो  सकते  हैं  किन्तु  हम  सारे  समुदाय  को  बुरा  न  कहें  ।  राज्य  की
 संस्था  में  तो  कोई  भी  व्यक्ति  प्रबन्धक  बन  सकता  हैं  किन्तु  गर-सरकारी  संस्था में  प्रबन्धक  बनने पहल

 सालों  प्रशिक्षण  लेना  होता है  ।  उन  लोगों  को  दोष  देने  से  कोई  लाभ  नहीं  |

 यहां इन  विभिन्न  खण्डों  में  मैंने  कई  संशोधन  रखे  मैं  प्रत्येक  ददा  में  संशोधन  रखूंगा  कौर
 es  ब, १५

 बताऊंगा  कि  इससे  बैंकिंग  के  हित  को  किस  प्रकार  हानि  पहुंचेगी  ।  अधिक  शक्तियों  कोई

 आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  जैसाकि  माननीय  मंत्री  ने  बताया  जनता  ने  सहयोग  किया  है  ।  कोई  भी

 बैंक  रक्षित  बैंक  के  निदेशों  के  विरुद्ध  नहीं  जा  सकता  |  अन्त  में  मैं  फिर  यही  कहूंगा  कि  आप  अधिक

 दोस्तियाँ  न  लें  ।  पहले  हम  यह  देखें  कि  वह  किस  प्रकार  कार्यान्वित  की  जाती  बाद  में  यदि  afar

 दोस्तियाँ  श्रावक  मालम  हों  तो  ले  सकते  हैं  ।  उसमें  मझे  कोई  भ्रांति  न  होगी  ।

 में  ०५  संशोधन  उचित  समय  पर  स्पष्ट  करूंगा  |
 cy

 pat  gare
 )  मेरे  विचार  से  सरकार  को  बैंकिंग  के  सम्बन्ध  में  बहुत  ठोस  कार्यवाही

 करनी  होगी
 ।  प्रायोजित  भ्रमण-व्यवस्था  में  वित्त  मंत्री  को  कुछ  कार्यवाही  करनी  होगी

 |  वह

 बैंकिंग  क्षेत्र  को  गैर-सरकारी
 अधिकार  में  नहीं  रहने  दे  सकते

 ।
 मेरी  शिकायत  यह  है

 कि
 वित्त

 मंत्री

 उतना  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  हैं  जितना  कि  उन्हें  करना  चहिये  ।  बैंकिंग  क्षेत्र  एक  बहुत  महत्वपूर्ण

 क्षेत्र  हे  पौर  किसी  भी  ददा  की  बर्थ-व्यवस्था  में  उसका  बड़ा  महत्वपूर्ण  स्थान  होता  है  ।  जब  तक  कि  बैंकों

 झर  बैंकिंग  पर  पूरा-पूरा  नियंत्रण न  हो  तब  तक  आयोजित  अर्थ-व्यवस्था में  श्राप  कुछ  नहीं कर  सकते
 ~

 क्योंकि  बैंक  गलत  या  सही  कई  बातें कर  सकतें  हैं  जैसे  विनियोजन  का  भावों  को  उतारना

 चढ़ाना  इरादी  ।  ऐसी  सरकार को  जो  ae  अर्थ-व्यवस्था  का  भारसाधक .  होने  का  दावा
 करती

 है  अवद्य  ही  कोई  ठोस  कार्यवाही  करनी  चाहिये
 ।

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  कि  दुर्व्यवहार के  एक

 दो  मामले  हो  सकते  हैं  ।
 किन्तु  यदि  वे  यह  कहते

 कि
 एक  दो  मामलों

 में
 ही  ठीक  व्यवहार  है

 तो  मैँ

 उनसे  सहमत  होता  ।  अधिकतर  wd  हित  मुनाफे  के  विचारों  के  इस  प्रकार  लेन-देन

 करते हैं  जो  प्रायोजित  भ्रमण-व्यवस्था  के  लिये  पोषक  न  ।  सब  से  उचित  कार्यवाही  यह  है  कि

 बैंकों
 का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये

 |
 वित्त  मंत्री  राज  यह  दिखाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  वह  बैंकों

 के
 साथ  कड़ाई  कर  रहे  हैं  किन्तु  मुझे  सन्देह  है  कि  बैंकर  लोग  उन  निर्धनों  ह

 दोर  हुए  मी  अपने

 तरीके

 काम  करने  के  रास्ते  ढूंढ  निकालेंगे
 ।

 ग  मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
 ्
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 विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  के  सम्बन्ध  मैं  उससे  lay  भयंकर  प्रस्थापना  की  कल्पना

 नहीं  कर  सकता  क्योंकि  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  के  बाद  प्रथम  वाचन  शौर  द्वितीय  वाचन

 तक  पहुंचने  तक  बैंक  अरपना  काम  खतम  कर  चुकेंगे  ।  इसी  जब  श्री  श्र०  म०  थामस  ने  प्रस्थापना

 रखी  मैंने  कल  उसका  विरोध  किया  था  ।  विधेयक  प्रवर  समिति  को  भेजना  वर्तमान

 तियों  में  बिलकुल गलत  है  ।

 जो  प्रस्थापनायें  यहां  रखी  गयी  उनमें से  अधिकतर  हमें  स्वी  कार  किन्तु  कुछ  बातें  स्पष्ट  नहीं

 की  गयी  यह  भ्रमणी  बात  है  कि  बैंकों  पर  रक्षित  बैंक का  अधिक  नियंत्रण है  किन्तु  मैं  नहीं  जानता

 कि  उससे  बैंकिंग  की  दशा  स्वस्थ  होने  में  कितनी  सहायता  मिलेगी  ।  हमें  शिकायतें मिली  हैं  कि  रक्षित  बैंक

 खास  कर  छोटे  बैंकों  के  मामले में  बहुत  कठोर  रहता  है  किन्तु  बड़े  बैंक  बहुत  भ्रासानी से  भ्र पना  काम

 निकाल  लेते  क्योंकि  रक्षित  बैंक  के  पदाधिकारियों के  साथ  बड़े  बैंकों  का  लगाव  रहता  है  ।

 बेक  पंचाट  आयोग ने  भ्र पने  प्रतिवेदन  में  कहा था  कि  त्रावणकोर-कोचीन के  बैंकों  के  लिये  पंचाट

 तुरंत  लागू  नहीं  होगा  ।  उसने  सिफारिश की  थी  कि  त्रावणकोर-कोचीन के  सभी  बैंकों  के  मामले  का

 परीक्षण  करने  के  लिये  एक  आयोग  नियुक्त  किया  जाये  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  उस  आयोग  ने  पिछले

 भ्रमित
 में  सरकार को  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया था  ।  पांच  महीने बीत  गये  हैं  कौर हम  wa  भी

 नहीं  जानते  कि  क्या  सिफारिशें  की  गयी  हैं  ौर  सरकार  ने  वह  सिफारिशें  स्वीकार  की  हैं  या  नहीं  ।

 वास्तव में  इस  सभा में  केरल के  सदस्यों  रणक्षेत्र उस  क्षेत्र  के  बैंकिग  हितों  श्र  जनता  से  यह  पूछना  कि

 इन  प्रस्थापना ्र ों  के  सम्बन्ध  में  उनका  कहना  बहुत  ही  भ्रनुचित  है  जबकि  उन्हें यह  भी  नहीं

 मालूम  है  कि  झ्रायोग  ने  कया  सिफारिशें  की  हैं  ।  मैं  नहीं  जानतां  कि  इतनी  देर  क्यों  हो  रही है  ।  बैंक

 कर्मचारी इस  विषय  में  बहुत  उत्तेजित  कुछ  समय  पिछले  सत्र  के  ग्रामीण में  श्रम  मंत्री ने  मुझे
 बताया था  कि  कुछ  ही  दिनों  में  प्रतिवेदन  प्रकाशित  हो  जायगा  किन्तु  प्रभी  तक  वह  प्रकाशित  नहीं  ञ्

 है
 ।

 मुझे  ज्ञात  gard  fe  उस  क्षेत्र  में  बैंकरों  के  दो  शक्तिशाली  त्रावणकोर-कोचीन

 ane  ग्रसो सिये शन  जिसका  मुख्य  कार्यालय  कोट्टायम में  है  तथा  केरल  बैंकर्स  भ्रसोसियेशन  जिसका

 मुख्य  कार्यालय  त्रिचूर  में  प्रत्येक  सम्भव  प्रयत्न कर  रहे  हैं  कि  कर्मचारियों  के  लिये  लाभदायक

 सिफारिशें  कार्यान्वित  न  की  जायें  ।  वे  व्यक्ति  वित्त  मंत्री  से  भी  प्रार्थना  कर  रहे  हैं  कि  सिफारिशें

 कार्यान्वित  न  की  जायें  ।  मैं  करता  हूं  कि  वित्त  मंत्री  ऐसे  गलत  बरामद  की  शोर  ध्यान  नहीं
 देंगे  ।  यदि  उस  क्षेत्र  के  बैंकों  के  लिये  लागू की  जाने  वाली  प्र स्थापनाओं  के  सम्बन्ध में  हम  किसी  प्रकार

 की  जानकारी  चाहते हैं  तो  सर्वप्रथम यह  प्रतिवेदन  प्रकाशित  किया  जाना  चाहिय े।

 फिर  हमारे  क्षेत्र  में  कुछ  बड़ी  समस्यायें हैं  ।  श्री  प्र ०  Ho  थामस  नें  बताया  है  कि
 कोचीन  मे ंही

 लगभग  १६०  बैंक हैं  किन्तु कुल  निक्षेप  केवल २६  करोड़  रुपये  हैं  ।  इन  छोटे-छोटे

 बैंकों  का  क्या  किया  जाये  |  पीटर  म०
 थामस  ने  कल  बताया था  कि  ग्रामीण जनता  के  लिये  ये  बैंक

 बहुत  उपयोगी
 सिद्ध

 हुए  हैं
 ।

 एक  अर्थ
 में

 यह  बात  ठीक  है  किन्तु  हमारे  सामने ऐसे  हजारों  उदाहरण

 हैं  जहां  इन
 बैंकों  द्वारा  शोषण

 के
 कारण

 पूरे  परिवार
 नष्ट

 हो  गये हैं
 क्योंकि  हमारे  कुछ  बैंक  तो

 सब
 से

 निकृष्ट  महाजन  सिद्ध हुए  यह  प्रस्थापनायें  या  आंशिक रूप  से  उन  बैंकों  पर

 करने  के  पहले  प्रयोग  की  उन  प्र स्थापनाओं  का  बड़ी  सावधानी
 से  परीक्षण  करना  होगा  ।

 उद्देश्यों  तथा
 कारणों  के  विवरण  में  एक  उद्देश्य  यह  दिया  गया  है

 :
 संगत  बातों  का  विचार

 करके  बैंक  कर्मचारियों  को  aaa  पारिश्रमिक
 का  भुगतान  रोकना ”  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय
 मंत्री

 का  निर्देश  किन  कर्मचारियों  से  है
 ।

 यदि  उनका  संकेत  बड़ी-बड़ी  जगहों  भ्र  भ्र पने  प्रिय  व्यवसायों
 कौर  उनके  सगे-सम्बन्धी  को  दिये  जाने  वाले  बड़े  वेतनों

 से  है  तब  तो
 बात  समझ  में  पाती  है  क्योंकि
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 हम  उस  तरह की  बातों  से  भलीभांति  परिचित  हैं  ।  मैं  जानता  हूं  कि  कई  सम्पुर्ण  परिवार  इन  छोटे-छोटे
 बैंकों  में  लगे  हुए  यदि  उनका  यह  श्राव्य  हो  तो  हम  उनसे  सहमत  क्षा  है  कि  ae  कर्मचारियों

 को  उचित  मजूरी  या  निर्वाह  मजूरी  देने  में  बाधक  नहीं  होगा  ।  इसलिये  यह प्रस्थापना यें भ्रमणी  हैं

 आशा  है  कि  इन्हें  स्वीकार  कर  लिया  जायेगा  |

 अन्य  बात  जो  कि  कल  माननीय  मंत्री  ने  कही  थी  यह  है  कि  बैंकों  की  कौर  उनको  व्यक्तिगत रूप

 में  ध्यान  देना  होगा  |  सरकार  ऐसा  नहीं  कर  सकती
 ?

 कौर  यदि  सचमुच  ऐसा  है  तो  हमारा  भविष्य

 अन्धकारमय  यह  ठीक हैं  कि  बैंकों  की  झ्रोर  ध्यान  देना  परन्तु  व्यापारिक  कौर  औद्योगिक

 उपक्रमों  की  भी  व्यक्तिगत  रूप  में  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  विचार  है  कि  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण

 अभी  दिव्य  नहीं  होगा  ।  हालांकि  बैंक  इतने  महत्वपूर्ण  हैं  कि  उनमें  निजि  हित  नहीं  होने  चाहियें ।  इससे

 राष्ट्रीय  झ्र-व्यवस्था  को  हानि  ही  पहुंचती है  ।  वित्त  मंत्री  जब  चाहें  शक्ति  कौर  शीघ्रता  से  सब  कुछ

 कर  सकते  हैं  ।  उन्हें  चाहिये  कि  साहस  से  काम  करें  |  हम  उन्हें  पूरा  समन  देंगे  |  श्राम  जनता  तो

 ही  चाहती  हैं  कि  बैंक  सरकार  के  नियन्त्रण  में  हों  ।  इसलिये  माननीय  मंत्री  को  ही  इस  कौर  कोई

 पग  उठाना  चाहिये  |

 श्री  झुनझुनवाला  (  भागलपुर  मध्य  )  यह  ठीक हैं  कि  इन  बुरी  बातों  को  समाप्त  करने

 के  लिये  सरकार  के  पास  पूरे  अधिकार होने  चाहियें  ।  परन्तु  जल्दबाजी  से  काम  नहीं  लिया जाना  चाहिये  |

 हमें  प्रत्येक  बात  का  उचित  परीक्षण  करमे  का  समय  मिलना  चाहिये  ।

 वित्त  मंत्री  ने  उत्पादन  शल्क  प्रौढ़  प्राय  दशकों  को  लगाने  के  अधिकार  प्राप्त  किये  और  हमने

 उसका  समर्थन  किया  |  क्योंकि  यह  सब  हमारे  देश  की  भ्रम-व्यवस्था  को  ठीक  करने  के  लिये  किया जा  रहा

 है  ।  परन्तु  सदस्यों  को  सभी  खण्डों पर  विचार  करने  का  अवसर  मिलना  चाहिये था  ।  मेरे  मित्र
 श्री To  Ho  थामस  ने  जब  मामला  प्रवर  समिति  के सुपुर्दे करने को कहा करने  को  तो  उनका यह  प्रथ  नहीं था

 कि  विधेयक  पारित  न  किया  जाये  ।  हमारा  कहना  यही है  कि  विधेयक  कुछ  पहले  ara  चाहिये

 इससे  विधेयक  में  कुछ  सुधार  हो  शर  भ्र धि कारों  का  उचित  ढंग से  उपयोग  होता  |

 उत्पादन शल्क  प्रौर  प्रत्य  शल्क  लगाने  का  जहां  तक  सम्बन्ध  उसमें  तो  यह  भी  व्यवस्था  हैं  कि

 संसद्  की  बैठक  के  बावजूद  भी  सरकार  भझ्रघिसूचना  जारी  कर  सकती  है  ।  हमने  श्रीनगर  किया  कि  यह

 गलत  है  प्रौर  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  ने  वित्त  मंत्री  ने  संशोधन  भी  स्वीकार  किया  इसी
 ७

 प्रकार  बहुत  से  ऐसे  प्राधिकार  रक्षित  बैंक  को  दिये गये  हैं  ।  समवाय  अधिनियम  के  अनुसार  अधिकार

 काफी  हैं  ait  यदि  सरकार  समोचित  ढंग  से  अधिनियम  को  लागू  करे  तो  इतने  अ्रधिक  अधिकारों  की

 अ्रावश्यकता ही  नहीं  |  यदि  झ्रावश्यक  भी  होते  तो  कुछ  संशोधन  सुधार तो  कर  ही  लिये  जाते  |

 अरब  हम  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करेंगे  कि  जो  अधिकार  उन्हें  दिये  गये  हैं  उनका  वह  उचित  ढंग  से  प्रयोग

 करें  ।  रोज-रोज  अधिकार लेने  से  wea  प्रभाव  नहीं  पड़ता  कौर  अनावश्यक  कठिनाइयां  उत्पन्न

 हो  जाती हैं  ।

 कल  ही  मेरे  माननीय मित्र
 श्री

 ०
 म०

 थांमस  ने  मूल  विधेयक पर  चर्चा  के  समय  कहा  था  कि

 माननीय  वित्त
 मंत्री

 कौर  श्री
 श्र०  चं०

 गुह  भी  इस  बैठे  थे  इसकी  आलोचना कर  रहे  थे  ।

 है  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  उन  तमाम  बातों  पर  विचार  किया  ही  होगा  ।  भ्रौर  पर्व  चर्चा  में  जो  बातें

 विधेयक  क  विरुद्ध
 कही  गयी  थीं  उनके  बारे  में  वह  सभा  के  समक्ष  भ्रपने  उत्तर  में  कुछ  प्रकाश  डालेंगे  ।

 ma  दो  विचार  एक  यह  कि  इतने  अधिक  अधिकार प्राप्त  करने  का  अर्थ  राष्ट्रीयकरण के

 अतिरिक्त
 झर  कया  हो  सकता है  ।  यह  मत श्री  तुलसीदास जी  का  परन्तु  यह  ठीक  नहीं  ।  यदि

 में  । मूल ८७  sas
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 सरकार  चाहे  तो  उसे  राष्ट्रीयकरण से  कोई  नहीं रोक  सकता  ।  प्रौर मै  कहूंगा  कि  देश  हित  में  सरकार

 मदि इसे  ठीक  तो  इसे  ऐसा  कर  देना  चहिये ।  परन्तु  सरकार  लोकतंत्रीय  ढंग  अपनाना  चाहती

 है  ।  कोई  रुकावट  की  बात  नहीं है  ।  केवल  रक्षित  aw  भ्र ौर  सम्बद्ध  विभाग को  अधिक  अधिकारों

 से  भ्रांत  करने  का  यह  सिरतोड़  प्रयास  है  ।

 वास्तव में  सरकार  भ्रष्टाचार  बन्द  करना  चाहती ...  बैंकों  में  भ्रष्टाचार  इसलिये  निवेदन

 हूँ  कि  रक्षित  बैंक  में  भी  तो  इन्सान  ही  इसलिये  इसमें  अधिकार देने  पर  भी  शिष्टाचार  कायम

 रह  सकता  है  ।  are  जिन  लोगों  का  रक्षित  बैंक  के  लोगों  से  सम्बन्ध  लाभ  में  रहेंगे  ।  भर

 छोटे  बैंक  नुकसान  में  रहेंगे  ।

 वित्त  मंत्री  के  पास  इतना  काम  हैं  कि  वह  सारी  बातों  की  ध्यान नहीं  दे  परन्तु  यह

 सत्य  है  कि  समवाय  शभ्रधिनियम के  बावजूद  कई  लोग  मजा  कर  रहें  इसलिये  अधिकार  प्राप्त  करने

 से  पूर्वे  उन्हें  यह  सोचना  चाहिये  कि  इससे  लाभ  होगा  ।  यदि  उनका  यह  विचार  हो  कि  निजी  उपक्रम

 ठीक
 नहीं  कौर  उनका  सुधार  नहीं  हो  सकता  तो  उनका  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाये

 |
 यदि  ऐसा  नहीं तो

 प्राप्त  अधिकारों  का  उचित  उपयोग  किंया  जाय  ।  वित्त  मंत्री  ने  बार-बार यह  बात  कही  ह  कि  केवल

 सहयोग  से  ही  हम  भ्रमण-व्यवस्था  प्रौढ़  उद्योगों  का  विकास  कर  सकते  हैं  |

 जिनके  प्रशासन  के  लिये  भ्रमित से  अधिकार  प्राप्त  किये  जा  रहे  प्राचीन वे  क्यों  नहीं

 सुधर  सके
 ?

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ठीक  कहते  हैं  कि  सरकार  के  पास  जितने  अधिकार  यदि  उनको

 ठीक  ढंग  से  कार्यान्वित  किया जाय  तो  इस  विधेयक  की  झ्रावंस्यकता ही  नहीं  थी  ।  अधिकार  प्राप्त
 करने

 से  तो  उन  लोगों  को  भी  हानि  होगी  जो  कि  पूरी  ईमानदारी  से  काम  कर  रहे  हैं  ।

 परन्तु हो  इसके  विपरीत  रहा  है  ।  श्री  तुलसी  दास  जी  नें  कहा  कि  वित्त  मंत्री  कहते  हैं  कि  वहू

 इसलिये  ऐसा  कर  रहें  क्योंकि  हर  छोटी-छोटी  बात के  लियें  लोग  भ्र दा लत  का  दरवाजा  खटखटाने

 लगते  यह  बात  ठीक  है  कि  जब  उनसे  अन्याय  होता  तो  वे  अ्रदालत  में  जाते हैं  ।  तो  कया  उन्हें

 ऐसा  नहीं  करना  चाहिये  ?  ताकि  सरकार  को  भ्रनावद्यक  तौर पर  सभा  के  समक्ष  जाकर  शिकार  प्राप्त

 करने  का  कष्ट  न  करना  पड़े  ।

 दो  उद्देश्यों  के  लिये  भ्र घि कार  प्राप्त  किये जा  रहे  एक  यह  किं  बैंक  कमेंचारियों  को  श्रत्यधघिक

 वेतन  की  भ्र दाय गी  रोकी  जाय ।  दूसरा यह  कि  हिस्सेदारों  के
 वोट  देने  के  अधिकार  पर  जो  वर्तमान

 रोक  नहीं  हैं  उसे  लागू  किया  जाये  |

 मैं  रक्षित  बैंक को  अधिकार देने  के  पक्ष  में  परन्तु  कह  नहीं  सकता  कि  इसका  उचित  प्रयोग

 होगा  कि  नहीं  ।  कौर  यदि  रक्षित  बैंक  भूल  करे  तो  उसके  लिये  विधेयक  में  व्यवस्था  भी  नहीं  है  ।  कोई

 व्यवस्था  होनी  चाहिये  थी  ।  यदि  किसी  के  साथ  दुर्व्यवहार  हो  तो  उसे  यह  अधिकार  होना  चाहिये  क्रि  वह

 सरकार  के  समक्ष  अपनी-भ्रमरी  शिकायत  प्रस्तुत  कर  सके  |

 इसी  प्रकार  अन्य  उपबन्धों  पर  भी  बहुत  कुछ  कहा जा  सकता है
 ।

 वह  खण्ड वार  चर्चा  के  समय

 हम  कहेंगे ।

 मैं  विषयक  का  समर्थन  करता  परन्तु  यह  फिर  कहूंगा  कि  यह  चीजें  शीघ्रता  से  करने  वाली

 नहीं  ।

 श्री  मित्तल  :  मुझे  प्रसन्नता  हैं  कि  मेरे  मित्र  ने  वित्त  मंत्री  का  समन  किया है  ।

 बैकिंग  को  सुधारने  के  प्रयत्नों  में  मैं  वित्त  मंत्री  का  पूरा  समर्थक  हूं  ।  भ्र ौर  यदि  अवस्था  सचमुच  ऐसी
 ह

 मूल 6१  wast  में  ।
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 पत्तर  |

 जैसी  श्री  भागवत  झा  शभ्राज्ञाद  ने  बताई है  तो  मैं  राष्ट्रीयकरण  में  भी  वित्त  मंत्री  का  समान  करूंगा
 |

 परन्तु  इस  विधेयक  से  मैं  बहुत  प्रसन्न नहीं  हूं  ।  क्या  अधिवेशन  के  अन्तिम  दिनों  इतनी  कम
 उपस्थिति  वित्त  मंत्री  को  यह  शोभा  देता  है  कि  वह  इस  प्रकार  अधिकार  प्राप्त  करें  ।  कितनी  बार

 तो  कोरम के  लिये  घंटी  बजानी  पड़ती  है  ।  प्रश्न  पूछने  वाले  कई  प्रमुख  सदस्य  भी  सभा  से  अनुपस्थित

 atc  मुझे  भी  इस  अवसर  पर  अपने  राज्य  में  जाने  का  परामर्श  दिया  गया  ।  इधर-उधर की  यर

 दुनियाँ  ate  सामाजिक  व्यस्तताथ्रों  के  कारण  मैं  गया  परन्तु  इस  विधेयक  पर  मैं  कुछ  विचार

 नहीं कर  सका  ।  इसलिये मैं  मित्र  श्री  त् ०  म०  थामस  के  प्रस्ताव  का  सेन  करता  हूं  कि  विधेयक

 को  प्रवर  समिति  के  age  कर  दिया  जाय  |

 जैसाकि  मैंने  कहा  कई  कारणों  से  इस  पर  सभा  में  बहुत  स्पष्ट  चर्चा  नहीं हो  पाई  ।  धारा  २,  ३

 श्र ८  से  प्रमुख  कार्यपालक के  व्यक्तित्व  का  विकास नहीं  हो  सकेगा ।  विदेशी  एक्सचेंज  बको  क

 मुकाबले  में  हमारे  बैंकों  के  प्रमुख  प्रबन्धकों  का  स्तर  काफी  बढ़  गया  है
 |

 यह  प्रगति  गत  दस  वर्षों  के

 छोटे  से  काल  में  हुई  है  ।  कौर  इससे  वे  रक्षित  बैंक  के  नियन्त्रण में  नहीं
 सकते  ।  लाभ-हानि

 के  रूप  में  अदायगी  ले  लीजिये  ।  यह  बड़ा  श्रावक  है  |  क्या  रक्षित  बैंक  के  पास  इतने  भ्र धि कार नहीं

 कि  वह  ऐसा  न  करने  वालों  को  सजा  दे  सकेंगे  ।

 फिर  भी  यदि  वित्त  मंत्री  इसे  बहुत  ही  श्रावस्ती  समझते  हैं  तो  भी  प्रवर  समिति  में  उन्हें सब  कुछ

 स्पष्ट  करने  का  अवसर  प्राप्त  हो  जायेगा  ।  परन्तु सभा  के  समक्ष  वह  ऐसा  नहीं  कर  सकते  |  मेँ  स्पष्ट

 कर  देना  चाहता हूं  कि  मैं  विधेयक  का  विरोधी  नहीं  मेरी  उससे  पूर्ण  सहानुभूति  है  ।  ate  तीन  महीने

 की  ही  बात  इसलिये  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करता हूं  कि  वह  विधेयक  को  प्रवर  समिति

 सईद  करना  मान ल

 श्री  भागवत  झा  ग्रा ज़ाद  ने  ठीक  कहा  कि  समाजवादी  समाज  की  रचना का  सिद्धान्त  छोटे

 बैंकों  पर
 लागू  नहीं  किया  गयाਂ

 ।  कौर
 इस

 मामले
 में

 रक्षित  बैंक
 का  रुख

 भी  सहानुभूतिपूर्ण  नहीं

 रहा है  ।  इन्हें  जटिल  समस्या समझ  कर  उपेक्षित  कर  दिया  जाता  है  ।  क्या  यह  ग्रामीण  बैंकिंग  जांच

 समिति  की रिपोर्ट के  अ्रनुकल  है
 ?

 छोटे  बैंकों  के  प्रति  ठीक  रुख  झ्र पना या  जाना  बड़ा  जरूरी  क्योंकि

 लोगों  के  वहीं  काम  aa  दक्षिण  भारत  में  गौर  मेरे  राज्य  में  विशेषतः  उनका

 बड़ा  विशेष  महत्व  रहा  हें  जिसको  कि  aaa  किया  जाना  चाहिये  ।

 हमारे  राज्य  ग्रामीण  क्षेत्रों में  बैंकिंग व्यवस्था  उसके  पहले से  ही  चालू  थी  जबकि  रक्षित

 बैंक ने  इस  मामले की  छानबीन  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त की  ।  वहां पर  आपको  जो  सम्पन्न

 मध्यम  वर्ग  मिलेगा  उसका  कारण  काफी  हद  तक  छोटे-छोटे  बैंकों  द्वारा  दी  गयी  वित्तीय  सहायता  ही  है  ।

 मुझे  स्मरण  है  कि
 मेरे  बचपन  के

 दिनों
 में  महाजन  लोग  ऋण  देतें  थे  ।  लोगों  को  बहुत  ऊंची  दर

 पर  ब्याज  श्र  कुछ  कमीशन  भी  देना  पड़ता  था  ।  प्रत्येक  बड़े  गांव  में  एक  महाजन  होता  था  जिसे  हुंडी
 का  व्यापारी  कहा  जाता  था  ।

 इसके
 बाद

 बैंकों
 ने

 इस  कायें
 को  अपने  हाथ

 में
 लिया  कौर  १०  वर्ष  में  ही  मे  रे  राज्य  में  महाजनों

 का  सफाया  हो  गया  ।  इन  बैंकों  ने  ब्याज  की  मामूली  कौर  सस्ती  दर  पर  ऋण  देना  प्रारम्भ  किया
 श्र  राज  अ्रधिकांद  बैंक  ६  या  ७  प्रतिशत ब्याज

 की
 दर

 पर  ऋण  देते  है  ।  इन  छोटे-छोटे  बैंकों  द्वारा
 दी

 गयी
 सहायता

 के  आधार पर  ही  श्राज  चाय
 तथा

 रबर  के  अनेक  बागान हैं



 २१  PENS  बैंकिंग  समवाय  विधेयक  exyig

 ara  रक्षित  बैंक  जिस  नीति  का  अनुसरण  कर  रहा  है  वह  इस  क्षेत्र  के  लिये  अधिक  उपयोगी  नहीं

 मुझे  विश्वास  हैं  कि  माननीय  मंत्री  भ्रमणी  तरह  समझते  हैं  जो  कुछ  मैंने कहा  है  पर  रक्षित  बैंक ने
 उसे  पसन्द नहीं  किया  है  ।

 जब  जर्मनी  में  विकास नहीं  हुमा  था  उस  समय  जहां भी  भूमि
 ae

 व्यक्तिगत  प्रतिभूति  पर

 श्रमिक  धन  दिया  जाता  था  ।  हमारे  देश  की  हालत  भी  प्रभी  वैसी  ही  हैं  ।  बड़े-बड़े  बैंक  धनी  व्यक्तियों

 तथा  धनी  वर्गों  की  ही  सेवा  करते  गरीबों  या  मध्यम  वर्ग  के  व्यक्तियों  की  नहीं  ।  छोटे-छोटे  बैंक

 ही  इन  क्षेत्रों  में  गरीब  तथा  मध्यम  वर्ग  की  सेवा  कर  सकते  क्योंकि  उनको  इस  क्षेत्र  का  अनुभव  है  |

 माननीय  मंत्री  से  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  लोगों  की  मदद  की  जानी  चाहिये  ताकि  हमारे  ग्रामीण  क्षेत्रों

 की  झ्राधिक  व्यवस्था  में  सुधार  हो  सके  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  पुन्नू  त्रावणकोर-कोचीन  बैकिंग  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  जिक्र  कर

 रहे थे
 ।

 वह  प्रतिवेदन  wait  प्रकाशित  नहीं  हुआ  पर मैंने  सुना  है  कि  प्रतिवेदन में  रक्षित  बैंक  के
 कोण  को  ही  भ्र पना या गया  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  यह  प्रतिवेदन  प्रकाशित  हो  तो  हमारे  राज्य  के

 बैंकरों  की  दो  को--त्रावनकोर-कोचीन  बैंकर  कौर  मालाबार  बैंकर  साथा--माननीय

 मंत्री से  इस  विषय  में  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  जाय  ।

 मुझे  माननीय  मंत्री  की  उदारता  तथा  न्यायप्रियता  पर  पूरा  भरोसा  मुझे  तराशा है  कि

 वह  विधेयक  को  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  संशोधन  स्वीकार  करेंग े।

 fat  मुहीउद्दौन  बैंकिग  समवाय  )  विधेयक  बहुत  महत्वपूर्ण

 है  ्र  मुझे  विश्वास  है  कि  उसे  सम्पूर्ण  भारत  की  बैंकिंग  समस्या  का  हल  निकालने  के  लिये  प्रस्तुत  किया

 गया

 श्री  तुलसी  दास  ने  विधेयक  के  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  काफी  ah  पेश  किये ।  उनका  कहना है  कि

 संयुक्त  स्कन्ध  बैंकोंਂ  के
 काय॑  संचालन

 में  रक्षित  बैंक  या  सरकार  का  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  होना  चाहिये
 क्योंकि  बैंकों  की  व्यवस्था एक  नाजुक  शीशे के  समान  है  ।  मैं  उनसे  सहमत  हुं  पर  मुझे  स्मरण  है  कि  जब

 रक्षित  बैंक  को  रक्षित  बैंक  के  अधीन  बैंकों  का  निरीक्षण  करने  का  अधिकार  दिया  गया

 उस  समय  भी  इसी  प्रकार  विरोध  प्रकट  किया  गया  था  ।  रक्षित  बैंक  द्वारा  बैंकों  के  निरीक्षण  की  प्रणाली

 से  बैंकों  की  किये-प्रणाली  में  बहुत  काफी  सुधार  हुमा  है  ।

 निरीक्षण  के  अ्रघिकार  के  प्रयोग  के  अनुभव  से  मैँ  समझता  हूं  कि  सरकार  या  रक्षित  बैंक  को  जो

 अधिकार  दिये  जा  रहे  हैं  उनसे  भारत  के  बैंकों  को  बहुत ही  लाभ  होगा ।  बैंकों  को  जनता  द्वारा  प्राप्त

 निक्षेपों  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है  कौर  सरकार  तथा  रक्षित  बैंक  का  यह  कत्तव्य  है  कि  बैंकों  में  विक्षिप्त

 धन
 का  दुरुपयोग नहीं  किया  बैंक  अपने  अ्रधिकारों  का  दुरुपयोग  नहीं  करते  ।  इसी  उद्देश्य से

 रक्षित  बैंक  को  अधिकार  देने  के  लिये  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  के  खण्डों  को  लागू  किया  जा  रहा

 मैं  इस  बात  का  स्वागत  करता  हूं  कि  रक्षित  बैंक  को  इतने  अधिकार  दिये  जा  रहे  हैं  पर  मैं  प्रा

 करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  बात  पर
 भी

 विचार  करेंगे  कि  क्या  रक्षित  बैंक
 इस  स्थिति में  है  कि  वह

 इन  झ्र धि कारों  का  प्रयोग  राष्ट्र  के  सामान्य  हित  में  निष्पक्ष  रूप  में  कर  सके  |

 यह
 एक

 सामान्य  मांग  है
 कि

 निरीक्षण  करने  वाले  का
 भी

 निरीक्षण  किया  जाना  चाहिये  ।  पर

 क्या  वित्त  मंत्री  के  पास  निरीक्षण  करने  के  लिये  समय  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
 1,  Joint  Stock  Banks.
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 श्रीमती ति०  कृष्णमाचारी  :  उनके  पास  समय  है
 ।

 श्री  मुही उद्दीन
 :

 यह  आलोचना  मैं  रचनात्मक  सुझाव  देने  की दृष्टि से  कर  रहा  हूं
 ।  मुझे

 प्रसन्नता  है  कि  माननीय  मंत्री  के  पास  समय  है  कौर  वह  निरीक्षण  के  लिये  तैयार  हैं  ।

 fait ति०  to  कृष्णमाचारी  :  जबसे  मैंने  इस  पद  का  कार्य  सम्भाला
 दो

 बार  मैं  रक्षित  बैंक

 का  निरीक्षण  कर  चूंकि हूं  ।

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  झपना  सुझाव  प्रस्तुत  करें
 |

 श्री  मुही उद्दीन  :  मैं  यह  सुझाव  देने  जा  रहा  था  कि  रक्षित  बैंक  को  इतना  अघिकार
 देकर  हमें

 रक्षित  बैंक  या  रक्षित  बैक  के  ats  के  संगठन  का  भी  परीक्षण  करना  चाहिये  ।  रक्षित  बैंक  को  ग्रामीण

 ऋण  कौर  वाणिज्यिक  बैंकों  की  व्यवस्था  करनी  पड़ती  है  तथा  अन्य  महत्वपूर्ण  कार्य  करने  पड़ते हैं  ।

 बोर्ड  को  एक  काम  करनें  वाला  बोर्ड  बना  दिया  जाय  ताकि  ate  सम्मिलित  रूप  से  सरकार

 श्र  इस  सभा  के  प्रति  उत्तरदायी  होते  हुए  बैंकों  के  विशेष  पहलु झ्र ों  की  देखभाल  करने  के  लिये

 विशेष  योग्यता  वाले  निदेशक  नियुक्त  कर  सके  |

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  वाणिज्यिक  बैंकों  के  निक्षेप  धीरे-धीरे  बढ़  रहें

 Puy  निक्षेप  €  १  करोड़  रुपये  बढ़  गया  था  कौर  ऋण  का  विस्तार  निक्षेपों  की  वृद्धि  से  कहीं

 अधिक  at)  १९५६  निक्षेपों में  आशानुकूल  वृद्धि  नहीं  हो  सकी  ।  परिणाम यह  हुमा  कि  बैंक

 अग्रिम  राशियों  की  अतिरिक्त  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  नकद  धन  या  प्रतिभूतियों  में  विनियोजित

 राशि  को  निकाल रहे  PENS  में  अग्रिम  राशियों  की  अतिरिक्त  मांग  के  कारण  स्थिति  बड़ी  विषम

 हो  गई  है  ate  १९५६-५७  पंचवर्षीय  योजना  में  बहुत  बड़े-बड़े  विनियोजनों  के  कारण  स्थिति

 और  भी  विषम  हो  जायेगी  तौर  ब्याज  की  दरें  बढ़  जायेंगी  |

 मैं  इन  बातों  की  कौर  साधारणरूप  में  ध्यान  आकर्षित  कर  रहा  हूं  कौर  मैं  सुझाव  देना  चाहता हूं
 कि  यद्यपि  बैंकों  की  कार्यपद्धति  पर  नियंत्रण  रखने के  लिये  ये  खण्ड  आवश्यक  हैँ  पर  मैं  चाहता हूं
 कि  बैंकों  की  कार्यप्रणाली  के  सम्पूर्ण  set  पर  इस  दृष्टि  ससे  विचार  किया  जाना  चाहिये  कि  देश  के

 विकास  के  लिये  जिस  गति  से  बैंकों  के  विकास  की  आवश्यकता  हैं  उसी  गति  से  उनका  विकास  हो  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  अधिनियम  के  संशोधन  का  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं  कौर  मैं  इस  प्रस्ताव

 से  सहमत  नहीं  हुं  कि  इसे  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये

 अध्यक्ष  महोदय :  जहां  तक  माननीय  सदस्यों  का  सम्बन्ध  केवल  तृतीय वाचन  के  प्रक्रम में

 ही  नहीं  बल्कि  खण्डवार  चर्चा  के  समय  पर  भी  मैं  उन्हें  बोलने  का  अवसर  दूंगा  ।  अब मैं  माननीय

 मंत्री को  बुलाता हूं  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  सभा  के  समक्ष  मुख्य  प्रस्ताव  यह  है  कि  विधेयक  को  एक  प्रवर

 समिति  इस  हिदायत  के  साथ  कि  वह  ret  सत्र  के  प्रारम्भ  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  सौंपा  जाये  ।

 यदि  माननीय  सदस्यों  वास्तव  इस  विधान  पर  मतदान  किया  होता  तो  उसका  प्रभाव  भी  वही  होता  ।

 में  उसे  छः  महीने  बाद  प्रस्तुत  कर  सकता  था
 ।  इसके  बजाय  कुछ  माननीय सदस्य  यह  चाहते  हैं

 कि
 में

 उसे  एक  प्रवर  समिति  को
 सौंप  त् अ्रौर  भ्रगले  सत्र  के  प्रारम्भ में  पुनः  प्रस्तुत  करूं  जबकि  यह

 स्पष्ट है  कि  गले  सत्र  में  इस  विधान
 पर

 विचार  करना  सम्भव  न  होगा  कौर  इसलिये  यह  विधेयक  अ्रवश्य

 व्ययगत  होगा
 ।

 मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  कि  जिन  सदस्यों  ने  इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपने के  लिये  प्रस्ताव

 किया  है  उन्हें में
 क्या  तर्कसंगत  उत्तर  दूं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  सामान  :  इस  विधेयक  पर  भ्र गले  सत्र  में  विचार  क्यों  नहीं  किया  जा  सकता
 ?

 tat ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  यह  सच  है  कि  इस  प्रस्ताव का  ५  इस  विशिष्ट  विधेयक

 की  इस  सभा  में  स्वीकृत  करने का  था  ।  मेरा  ख्याल है  कि  माननीय  सदस्य  श्री  तुलसी  दास  निश्चय
 प्रदा साक के  पात्र  हैं  क्योंकि  उन्होंने  खल  दिल  से  विरोध  किया  aire  उन्होंने  कहा  था  कि  में  यह  विधान  नहीं

 क्या  इसके  न  होने  से  प्रलय हो  जायेंगी  ?  बेकिंग  जगत्  में  जो
 कुछ

 हो
 रहा  है  वह  प्रलय  से

 कम  नहीं हैं  ।  प्रलय के  बारे  में  यह  बात  तो  है  कि  वह  कभी  होता  ही  नहीं  ।  में  उनकी  बात  तो  समझता

 हूं  किन्तु  उन  माननीय  सदस्यों  का  aaa  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  जो  यह  चाहते  हैं  कि  इस  प्रस्ताव  को

 स्वीकार किया  जाये  प्रौढ़  बाद  में  प्रवर  समिति  का  नाटक  पुरा  हो  जाये  जबकि  उन्हें यह  भलीभांति

 विदित  है  कि  समिति  के  प्रतिवेदन  से  हमें  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  विधेयक  प्रौढ़  प्रवर  समिति

 का  क्रम  जारी  रहेगा  |  इस  सब  के  पीछें  क्या  यह  पता  लगाने  के  लिये  मेंने  कुछ  कष्ट  किया  है  ।  यदि

 आप  यह  कहें  कि  हम  यह  विधेयक  नहीं  चाहते  तो  में  समझ  सकता  हूं

 श्री  कामत
 )  औचित्य के  पर  में  यह  निवेदन  क  रना  चाहता  हूं  कि  माननीय

 मंत्री ने  4६,  समिति का  नाटकਂ  कहा  था

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मेंने  कहा  था  कि  वह  नाटकीय होगा  |

 श्री  कामत  :  मेरा  र. प्नापस  इतना  ही  ware  है  कि  श्राप  इस  बात  पर  विचार  करें  कि  सभा की
 किसी  समिति  के  सम्बन्ध  में  दाब्द  का  प्रयोग  उचित  है  अथवा  नहीं  |

 महोदय  :  प्रवर  समिति  के  बार  में  उल्लेख  नहीं  किया गया  है  श्र  माननीय  मंत्री ने

 प्रवर  समिति  पर  कोई  भ्रारोप  नहीं  लगाये  हैं  ।  बल्कि वह  यही  चाहते  हैं  कि  प्रवर  समिति  aaa  काम

 ठोक ढंग  से  कर  प्रौढ़  उसका  कार्य  बाद  में  एक  नाटक  न  बने  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  यह

 चाहते  हूं
 कि

 प्रवर  समिति  इस  बात  की  पूरी-पूरी  जांच  करे  ।  उनका  ख्याल था  कि  Yor—Go  खण्ड  वाले
 विधेयक को  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाये  कौर  उससे  एक  दिन  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कहा
 जाये तो  वह  एक  नाटक ही  होगा  ।  यह  न  तो  प्रवर  समिति  के  प्रति  श्र न  इस  सभा के  प्रति  न्याय

 होगा  ।  उन्होंने  कहा  कि  इस प्रकार के  दुरुपयोग  को  रोकना  शरीक  बरच्छा  होगा  बजाय  इसके  कि

 वंदन  प्रस्तुत  हो  जाने  के  बाद  उससे  इस  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  जाये  |

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  अंग्रेजी  एक  विदेशी  भाषा  फलस्वरूप  उसका  प्रयोग  करने

 काफी  कठिनाई  होतीं  है  ।  इसलिये  में  माननीय  सदस्य  की  चिता  को  समझ  सकता  हूं  ग्रोवर  यदि  वे

 कि  माननीय  सदस्यों की  राय  के  महत्व  को  देखते  हुए  उसे  वापस  ले  लिया  जाये तो  यह  एक  अलग

 बात है  ।

 यदि  ag  यह  कहें  कि  जहां  तक  इस  प्रशन का  सम्बन्ध  में  विधायक से  सहमत  हुं  किन्तु  में  aah

 उसका  समर्थन  नहीं  करना  तो  अ्रधिक  प्रदान  मेरा  ख्याल है  कि  वह  प्रवर  समिति

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  से  अधिक  भ्रच्छा  होता  ।  यदि  उन्होंने  इस  प्रकार  कहा  होता  :  सत्र  से  पहले

 विधेयक  को  पारित  न  कीजिये  ;  जिन  विभिन्न  संस्थाओं  पर  प्रभाव  पड़ना  सम्भव  है  उन्हें  मौका  दिया  जाये

 ताकि वे  प्रपनी  स्थति
 में  ग्रा वक् यक  परिवर्तन कर  सकें  ौर  हम  एक  नया  विधेयक  तैयार  कर  या

 ती
 उन्होंने

 जो
 कुछ  किया  है  उसे  हमें  पूरा  ही  बदलना

 चाहिये या  यथापूर्व  को  रहने  दिया  जायेਂ

 तो  में  उनकी  बाते  को  पसन्द  करतीं  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि
 प्रवेश  समिति  का  सुझाव  जिस  किसी  माननीय

 सदस्य
 ने

 दिया  है  उनका  उद्देश्य  सदाशय  से  प्रेरित  नहीं  था  ।

 में  उनके  सदाशय  को  जानता  हूं  किन्तु
 मूल  wash  में

 1  Status  quo,
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 ति०  त०  कृष्णमाचारी |
 फिर भी  उनका  ख्याल  था  कि  यह  उचित  समय  नहीं  है  ।  मूल  विधेयक  के--जो  अन्ततोगत्वा  अधिनियम

 बन  गया--प्रभाव के  बारे  में  माननीय  सदस्य  श्री  थामस  ने  काफी  कुछ  कहा  है  ।  उक्त  विधेयक  के  बारे

 में  तीन  प्रवर  समितियां  थीं  पौर  उनमें  से  केवल  दो  समितियों  की  कार्यवाही में  भाग  ले  सका  था  ।

 लिये  मैंने  प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  की  मांग की  थी  ।  विधान-कार्य  के  बारे  में  मेरा  अनुभव  अधिक  नहीं

 विधि  निर्माण  Le3  में  प्रारम्भ  gat  कौर  उसके  बाद  केवल  बीस  वर्ष  बीते  हैं  ।  इन  बीस वर्षों

 सम्भव है  कि  मेंने  ऐसी  कई  बातें कही  हों  जो मेरे  ant  के  विचारों  के  बिलकुल  विपरीत  मेंने कई

 बातों  को  भ्र भि व्यक्त  किया  होगा  कौर  मेंने  तब  क्या  कहा  यह  में  भूल  गया  हूं  ।  यही  कारण  है  कि  जब
 मेंने  इस  विशिष्ट  निर्देश  को--मूल  निर्देश  और  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  के

 बाद  के  निर्देश--देखा तो  मुझे  उस  समय  मुझ  में  जो  लगन  थी  वह  १९४९  कौर  संभवतः

 PERE  के  बीच  की  कालावधि  में  लुप्त  हो  गई  ।  उस  समय  देश  के  ढांचे  को  बदल  देने  के  बारे  में

 मुझ  में  जो  उत्साह  था  वह  समाप्त हो  गया  ।  में  भाषण  इस  सभा  में  पढूंगा  ।  में  समवायों के  बारे

 में  एक  लाभांश  चाहता था  ग्रोवर  मेने  यह  कहा  था  कि  समवायों  का  लाभांश  €  प्रतिशत  से  ahs

 कदापि नहीं  होना  चाहिये  कौर  मेंने  भूतपूर्व  प्रख्यात  वित्त  मंत्री  के  खिलाफ  बड़े  जोर  से  शिकायत  की  at,

 जिनके  विचार  कौर  निष्ठा  के  प्रति  मुझे  अत्यन्त  श्रद्धा है  ।  मेंने  कहा  था  कि  वह  उचित  बात  नहीं  कर

 रहे  हैं  ।  में  उसका  उल्लेख  करता  हूं  ।  जो  कुछ  कायें  में  करता  रहा  हूं  उसके  लिये  में  क्षमाप्रार्थी  हूं

 ह  यह  चाहता  हूं  कि  यह  सरकार  सामाजिक  विचारों  के  बारे  में  प्रयोग  न  करे  अपितु  उन्हें  मूर्त
 रूप दे  ।”

 मेरा  ख्याल  है  कि  प्रस्तुत  संशोधन  में  में  यह  सब  भूल  गया  हूं  ।  यदि  इस  विचार  को  में  रूप ०  ब, ५
 न  देना  तो  ewe  में  मैंने  जो  भाषण  दिया  Mal  —A  इस  सभा  में  प्रस्तुत  प्रस्ताव  का  समर्थन

 करन  यह  कहने  की  स्थिति में  नहीं हूं  कि  यह  प्रस्ताव  अ्रवश्य  पारित  किया  बचचर्तेकि  सभा

 हमें  उसे  पारित  करने  दे--उसके  प्रति  में  अपना  क्तेव्य  पुरा  न  कर  सकूंगा |

 प्रवर  समिति  में  मेरे  भाग  लने  कौर  जो  संशोधन  मैं  प्रस्तुत  करना  चाहता  उनके  बारे  में

 माननीय सदस्य श्री  थामस  ने  यही  कहा  है  ।  मझे इस  बात  का  स्मरण  नहीं कि  मेंने  प्रस्ताव में  एक

 fana  टिप्पणਂ  जोड़  दिया  था  |

 महोदय  :  यदि  माननीय  मंत्री  उसे  बदल  दें  तो  क्या  हानि  है  ?

 श्री  ति०  ao  कृष्णमाचारी :  श्रीमान  ।  में  इस  बात  से  सहमत  हुं  कि  परिवर्तन  करने

 में  कोई  हानि  नहीं  है  किन्तु  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  बीच  को  अवधि  में  मैंने  जो  परिवर्तन  किया  वह  सबसे

 खराब  था
 भ्र

 यदि  मैंने  सु  करन  के  उद्देश्य  से  कोई  परिवर्तन  किया  है  तो  मेरा  ख्याल  है
 कि

 माननीय

 सदस्य  मुझे  दोष  नहीं  दे  सकते  |
 ~  ७  नय

 सामाजिक  भावनाओं  के  प्रयोग  क  बारें  में  में  फिर
 स

 यही  कहता  हूं  कि  प्रयोग  करने  की  मेरी  कतई

 इच्छा  नहीं है  ।  इस  सरकार  ने  कार्य  श्रारम्भ  कर  दिया  है  कौर  मेरा  ख्याल  है  कि  हमें  उसे  जारी  रखना

 चाहिये  |

 इसलिये  श्री  थामस  ने  जो  कुछ  कहा  वह  संगत  नहीं  था  क्योंकि  मेंने  वहां  ऐसी  कोई  बात

 नहीं  कही  थी  जिसका  उल्लेख  यह  मान  लने  पर  भी  कि  मुझे  परिवर्तन  करने  का  afar  मेरे  विरुद्ध

 किया  जा  सकता  है  कौर  मेरा  ख्याल  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति
 को  परिवर्तन  करने  का  अधिकार  है  ।

 में  पुनः

 मूल  ast  में  ।
 1  Dividend  Limitation.

 2  Minute  of  Dissedt.
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 कहता  ह ंकि  १९४४  में  एक  गैर-सरकारी  सदस्य  के  नाते  मेंने  जिस  बात  का  विरोध  किया  था  उसका

 मेंने  पालन  नहीं  किया  है  ।  में  यह  तो  नहीं  जानता  कि  उस  समय  मेरे  जो  विचार  उनके  प्रति  राज  में

 वित्त  मंत्री  के  नाते  काव्य-पालन  कर  रहा  हूं  या  नहीं  ।

 में  पहले  ही  कल  बता  चुका  हूं  कि  ये  संशोधन  क्यों  ग्रा वक् यक हैं  ।  निश्चय ही  मैं  उदाहरण  नहीं दे
 सकता  |  में  ऐसे  उदाहरण  जानता  तो  हूं  परन्तु  उन्हें  यह  कह  कर  नहीं  बता  सकता  कि  बैंक  में  ऐसा

 है  या  बंक  में  ऐसा  राज  ही  संस्थानों क  एक  समूह  विशेष के  बारे  में  मेंने  कुछ  जानकारी मांगी

 मेंने  यह  देखा  है  कि  सब  बातों  के  होते  हुए  भी  कोई एक  व्यक्ति  एक  बंक  विशेष  को  परेशान  कर  रहा

 है  झ्र  तीन-एक  बैंकों  को  एक  में  मिला  देना  चाहता  है  ।

 जो  माननीय  सदस्य  उस  समय  विधेयक  को  पारित  किये  जाने  का  विरोध  कर
 हैं

 वह

 सही  नहीं  है  ।  उनके  सम्बन्ध  में  में  तो  यह  समझा  था  कि  वे  लोग  भी  वही  चाहते  हूं  जो  वह  सदस्य  चाहते

 थे
 जो

 प्रवर  समिति  वाले  प्रस्ताव  का  सेन  कर  रहे  में  पहले  ही  यह  बता  चुका  हूं  कि  में  इस  विधेयक

 को  इसलिये  नहीं  लाया  हूं  कि  स्थिति  पहले  की
 सी  रहने दी  जाये  |

 यह  हो  सकता  है  कि  कुछ  गड़बड़ी  हो

 आर  यह  गड़बड़ी  जारी  रहे  परन्तु  यह  कौर  बढ़ेगी  नहीं  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  ga  ने  इस  बात  को

 बहुत  ही  स्पष्ट  रूप  में  समझाया  है  कि  में  विधेयक  को  कस  ले  जाऊंगा  कौर  जहां  तक  कि  वर्तमान

 विधेयक  में  निहित  मेरी  इच्छाश्रों का  yer  उसकी  सभी  गड़बड़ियों  को  टूर  कर  दिया  जायेगा  ।  श्री

 थामस  ने  त्रावणकोर-कोचीन  के  सम्बन्ध  में  रिजवी  बैंक  की  सफलता  का  जिक्र  किया  था  ।

 कोचीन  में  एक  बेक  को  छोड़  कर  ऐसा  कोई  बैंक  नहीं  है  जिसे  रिजर्व  बक  नें  मान्यता  प्रदान  की  हो  ।  जी

 यह
 सच

 है  कि  उन्होंने  लाइसेंस  जारी  नहीं  किया  है  ।  परन्तु  फिर  भी  उन  बैंकों  में  से  अ्रधिकांश  कार्य
 तो  कर  ही  रहे  यह  कहा  गया  है  कि  रिजर्व  बैंक  का  यह  मत  था  कि  बैंकों  ने  भ्रपने  कार्यों  को  उचित

 ढंग  से  बैंकिग  समवाय  झ्र घि नियम  में  निर्धारित  ढंग  से  पुरा  किया  है  ।  उन्होंने  लाइसेंसों को  रद्द  नहीं  किया

 है  और बेक काम कर काम  कर  रहे  में  नहीं  कि  इसके  भ्र ति रिक्त  भर  चाहिये  ही  क्या  बचतें  मेरे

 माननीय  मित्र  का  यह  विचार  न  हो  कि  जब  तक  उस  पर  रिजर्व  बैंक  की  महर  न  लग  जाये  तबतक  उसे

 सुरक्षित नहीं  माना  जायेगा  ।  में  नहीं  समझ  पा  रहा  कि  इससे  क्या  नुकसान  लश्कर  |

 अनक  वक्ताओं  ने  विशेष  रूप  से  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  तुलसी  दास  ने  एक  बात  भर  कही

 उन्होंने  कहा  कि  बेकिंग  समवाय  झ्र धि नियम  है  आपकी  शक्तियां  भी  उन

 शक्तियों  का  प्रयोग  क्यों  नहीं  करतें
 ?

 are  wa  ये  शक्तियां  क्यों  चाहते  हूं
 ?

 एक  नौसिखुए

 की  तरह  म  इस  प्रकार  के  सं वाक्यों  के  प्रयोग  का  प्रयास  नहीं  करना  चाहता  रूपरेखायें

 ही--इन  दोषियों  को  क्यों  लेते  हैं
 ?  यदि  शक्तियां  हैं  तो मं  उनका  प्रयोग  क्यों  नहीं

 करता ?  कुछ  भी  यह  विधेयक क्यों  लाते  हैं  ?  मुझे  मालूम है  कि  बैंकिंग  समवायों  सम्बन्धी  उपबन्धों

 के  कार्यान्वय  में
 कुछ  कठिनाइयां चाहे  वह  सीमित  रूप

 में  ही  हों  परन्तु  में  निश्चयपूर्वक  यह

 नहीं  कह  सकता  हूं  कि  समवाय  भ्रेघिनियम मुझे  उस  समय  भी  दुरुपयोग रोकन  की  शक्ति  sar  है
 जबकि  यह  दुरूपयोग  प्रबन्धकों  कौर  अ्रंशाधारियों  क  बीच  का  न  हो  ।  में  समझता  हूं  कि  समवाय  अधिनियम

 में  अब  भी  ats  प्रकार  से  यही  त्रुटि  मेरे  पास  इस  बात  के  लिये  समय  नहीं  था  कि  में  उसका  संशोधन

 सभा  के  समक्ष लाता  |  कुछ भी  में  तब  संशोधन  नहीं  ला  सकता  जब  तक  कि  में  उस  अधिनियम

 को  कम  से  कम  एक  वर्ष  तक  चला न  लूं  ।
 कुछ  मामलों

 में  ४३०
 रुपयों  पर  एक

 की
 नियुक्ति

 के  लिये  मंजूरी  देने  के  लिये  हम  केवल  अपने
 ऊपर

 बोझ  लाद  रहे  हैं
 ।

 जैसा  मेंने  सभा  में  कल

 सरकारी  पत्र-व्यवहार  में  मैंने  देखा
 कि  ४३०  रुपयों  पर  किसी  व्यक्ति  की  नियुक्ति के

 ॥ ड  rT  के  लिये 1,  Manager.
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 ति०  त  कृष्णमाचारी

 समवाय  विधि  प्रशासन  के  ओवर  सचिवਂ  को  अनुमति देनी  पड़ती  है  ।  यह  बिलकुल  निरंक  हमारा

 इरादा  यह  बिलकुल नहीं  है  ।  जब  बड़ी-बड़ी  चीजों  का  हस्तांतरण  होता  है  तो  कुछ  लोग  कम्पनियों  का

 पहला  पकड़  लेते  हैं  उस  समय  हम  शरमन  भ्रापको  बिलकुल  निशात  पाते  हम  एक  सीमा  तक  ही

 जा  सकते  हैं  परन्तु  उस  सीमा  पर  ही  उसका  wea  नहीं  होता  ।  हम  उस  व्यक्ति  के  विशेषाधिकारों के

 दुरुपयोग को  नहीं  रोक  सकते  हैं  जिसने  अस्थायी  रूप  gat  पर  नियंत्रण  प्राप्त  कर  लिया  है  ।  इस

 समय  में  यह  नहीं  कह  सकता  हूं  कि  उसमें  किस  प्रकार  का  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  ।  ऐसा  होता

 है  कि  जहां  तक  समवाय  विधि  का  सम्बन्ध  वहां  प्रारम्भ  में  अंशधारियों  के  हितों  पर  ही  अधिक  जोर

 दिया  गया  है  कौर  उसी  चीज  को  उस  ढंग  से  बैंकों  पर  भो  लाग  नहीं  किया  जा  सकता  मूल  रूप  में  हमारा

 इरादा  भी  राशि  जमा  करने  वालों  क  हितों  की  रक्षा  करने  का  परन्तु  जब  हम  इन  दम्पतियों  का  प्रयोग

 देश  की  भ्रमण-व्यवस्था  को  नियंत्रित  करने  के  लिये  करना  चाहते  यह  चीज  कहीं  बड़ी है  ।  इसलिये

 यह  कहने  से  कोई  लाभ  नहीं  है  कि  1,  तो  श्रापके  पास  है  उसका  प्रयोग  कयों  नहीं  करते
 ?

 वह

 अ्रधिनियम  में  किये  गये  विशेष  उपबन्ध  हैं  ।  यदि  मैंन  भ्रनजानें में  उनका  प्रयोग कर  दिया  होता तो

 सम्बन्धित  पक्षों  से  यह  कहा  जाता  कि  व  न्यायालयों  की  शरण  लें  कौर  मेंने  जो  भी  कार्यवाही की  होती

 उसे  रद्द  करा  दें  ।  इसलिये  माननीय  सदस्य  से  में  यह  कह  सकता हूं  यदि  ऐसा  at  विधेयक

 पर  झ्रापत्ति क्यों  करते  हैं  ?  मेरा  ख्याल  है  कि  ऐसा  नहीं  मुझे  बताया  गया  है  कि  एसा  नहीं  है  कौर

 मेंने  देखा  है  कि  ऐसा  नहीं  है  ।

 साथ  ही  मैं  श्री  भागवत  झा  आजाद  प्रौर  श्री  महीउद्दींन  जैसे  मित्रों  के  प्रति  जिन्होंने  इस  विधेयक

 को  अरपना  बहुमूल्य  समर्थन  प्रदान  नाभी  प्रगट  करना  चाहता  हुं  ।  जहां  तक  श्री  तुलसी  दास

 का  सम्बन्ध  उन्होंने इस  विधेयक की  किसी  भी  का  faery  उल्लेख  नहीं  किया  ।  उनका  भाषण

 सामान्य  प्रकार  का  था  जो  किसी  भी  अ्रवसर  पर  दिया  जा  सकता  था  प्रौढ़  अपने  संशोधनों  को  प्रस्तुत

 रते  समय  उन्होंने जो  बातें  कही ंहैं  उनके  अतिरिक्त  इस  विधेयक  के  विशिष्ट  उपबन्धों  के  विषय  में

 उनको  जो  प्रकाश  डालना  है  अथवा  वें  जो  ज्ञान-वर्धन  उसकी  तो  में  ग्राम  प्रतीक्षा  ही  कर  रहा  हूं
 ।

 उस  कौर  बजे  हुए  माननीय  सदस्य  ने  त्रावणकोर-कोचीन  की  बेकिंग  जांच  के  सम्बन्ध  कुछ

 कहा था  ।  वह प्रतिवेदन सरकार  के  समक्ष  प्रस्तुत कर  दिया  गया  हैं  ।  उस  प्रतिवेदन पर  विचार  काफी

 बढ़  चुका  है  र
 मैं  यह

 नहीं
 कह  सकता  हूं  कि  सरका

 र
 का  निर्णय  किसी  लि प्रवर्ि  विशेष

 के
 भीतर  बताया

 जा  सकेगा  हम  इसे  यथासंभव  शीघ्र  बताने  का  प्रयास  करेंगे  ।  स्वाभाविक है  कि  सम्बन्धित  हितों

 को  पक्ष  प्रस्तुत  करना  पड़ेगा  ।  परन्तु  श्री  यदि  मुझ  पर  विश्वास  करें  तो  में  उनसे  कहूंगा
 कि  सरकार  जो  भी  कार्यवाही  वह  सभी  सम्बन्धित-पक्षों के  लिये  न्यायपूर्ण  होगा  ।

 जहां  तक  विधेयक  के  उपबन्धों  का  प्रदान  में  नहीं  समझता  माननीय  सदस्यों  ने  विशेष

 सबन्ध  के  बारे  में  कोई  विशेष  उल्लेख  किया  है
 ।

 मेँ  नहीं  समझता  कि  इस  समय  उनके  सम्बन्ध  में  कुछ

 कहना  मेरे  लिये  श्रावस्ती होगा  |

 यद्यपि  मैंने  राधे  घंटे  का  समय  मांगा  था  परन्तु  मेँ  समझता  हूं  कि  मैंने  मुश्किल  से  पन्द्रह  मिनट

 ही  लिये  होंगे  और
 म

 नहीं  समझता
 कि

 इस  भ्र वस् था  में
 म

 सभा  का  कौर  समय  लूंगा ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  सभा  के  समक्ष
 रखा

 गया
 प्राचीन

 स्वीकृत
 हुमा 1  Company  Law  Administration.

 2  Under  Secretary.
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 महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 बैंकिंग  समवाय  Peve A AIT में  और  ot  संशोधन  करनें  वालें  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ै
 १७

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 \
 खण्ड  -धारा  १०  के  स्थान पर  नयी  धारा  का  रखा

 श्री  तुलसी  दास :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  ७,  १०,  १३  कौर  १२  का  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 श्री  श्रय्युण्णि
 :

 मैं  अपने  संशोधन  संख्या  ४१  का  प्रस्ताव  करता  हुं  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  रिज  बैंक  को  ऐसी  कुछ  शक्तियां  प्रदान  की  गयीं  हैं  कि  वह  यह  कह

 सकता  है  कि  कोई  पारिश्रमिक  अ्रत्यधिक  है  प्रिया  नहीं  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  जो  कुछ  रिज  बैंक  कहता

 है  वह  अन्तिम  है  कौर  उसका  न्यायालय  में  प्रतिवाद  नहीं  किया  जाना  चाहिये
 |  जबतक  किसी  पक्ष

 के  पास  पर्याप्त  कारण  नहीं  होंगे  कौर  उसके  साथ  न्याय  नहीं  किया  गया  होगा  तबतक  वह  न्यायालय

 में  जायेगा ही  क्यों  |  उसको  न्यायालय  में  जाने  से  कयों  रोका  जाता  है  ?  मेरा  निवेदन  है  कि  संबंधित

 उपखण्ड को  हटा  देना  चाहिये  ।

 paar  महोदय  :  ये  संशोधन  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 श्री  तुलसी  दास  :  संशोधन  संख्या  ७  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  भारत  में  बैंकिग

 समवायों के  कर्मचारियों  ax  उनके  मालिकों के  बीच  के  विवाद  काफी  सुविदित  रहे  हैं  ।  बोनस

 की  झ्र दाय गी  का  श्र  बैंकिंग  समवायों  के  कर्मचारियों  की  नौकरी  सम्बन्धी  समस्याओ्रों  मे ंपिछले

 पांच
 वर्ष

 लग
 चुके  हैं  कौर  प्रभी तक  यह  समस्या  समुचित  रूप  से  सुलझ  नहीं  पायी  है  ।  बैंकिंग

 समवायों के  मालिकों  ने  कमेंचारियों को  बोनस  देने  के  प्रशन  पर  उच्चतम  न्यायालय  में  अपील की  है  कौर

 वहू  मामला  प्रभी  न्यायालय  के  विचाराधीन  ही  है  ।  क्या  सरकार  को  किसी  ऐस  प्रदान  पर  विधान  बनाने

 का  झ्र धि कार  है  जो  न्यायालय  के  विचाराधीन  हो  ?

 यदि  परन्तुक को  विधि  बनने  दिया  जाये  तो  हरनेक  ऐसी  बातें  प्रकट  हो  जायेंगी  जिन्हें  प्रकट  करना

 बैंकिग  समवायों  की  दृष्टि  से  उचित  नहीं  होगा  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  को  पता  है  कि  बैंकिग  समवाय

 आकस्मिक  के  लिये  कुछ  राशि  का  उपबन्ध  करते  हैं  ।  कभी-कभी  कुछ  भ्र ग्रिम  wetter  ऋण  हो  जाते

 इसी  कारण  इन  श्राकस्मिकताओं का  उपबन्ध  किया  जाता  है  ।  इसके  अ्रतिरिक्त झ्रभी कुछ वर्ष प्रभी  कुछ  वर्ष

 पुर्व  बैंकों  की  दर  में  परिवहन  किया  गया  था  तो  बैंकों  की  उन  प्रतिभूतियों जो  उन्होंने  सरकारी

 भूतियों  में  विनियोजित कर  रखा  बहुत  अवमूल्यन  हो  गया  था  कौर  बैंकों  के  पास  जो  गुप्त  रक्षित

 राशियां  थीं  उनसे  भी  इस  भ्रवक्षयण  की  पूर्ति  नहीं  हो  पाई  ।  मैँ  समझता  हूं  कि  इस  परन्तुक  को  हटा

 दिया  जाये  ।  मैं  aren  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  महत्वपूर्ण  समस्या  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार

 करेंगे  मेरा  संशोधन  स्वीकार  करेंगे  |

 मेरे  अन्य  परिशोधन  संख्या  १०,  १३  या  १२  पारिश्रमिक के  बारे  में  हैं  ।

 यह  खण्ड  रक्षित  बैंक
 को

 ag  afar  देता  है
 कि

 वह  बैंकिंग  समवाय  के  प्रबन्ध या  मुख्य

 कारण  आधिकारी  को  मिलने  वाले  पारिश्रमिक  पर  रोक  लगा  सकता  है
 ।

 ऐसा  मालूम होता  है  कि
 रक्षित  बैंक  गैर-सरकारी  बैंकिंग  संस्थाओं  के  मुख्य  कार्यकारिणी  अधिकारी  के  पारिश्रमिक  की  तुलना

 भारत  के  राज्य  बैंकों  जैसे  राज्यीय  बैंकों  के  मुख्य  कार्यकारिणी  अधिकारी  के  पारिश्रमिक  से  करेंगी  ।

 उसे  विदेशी  विनिमय  बैंक  के  अघिकारियों  के  वेतन  से
 भी

 उनके  वेतन  की  तुलना  करनी  चाहिये  ।  समवाय

 tra  wast  में  ।
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 तुलसी  दास  |

 विधि  carat  धारा  ३८७  के  अधीन  प्रबन्धकों  की  नियुक्ति  की  स्वीकृति  देती  इस  परन्तुक

 की  व्याख्या  में  कहा  गया  है  कि  पारिश्रमिक  में  शुल्क  कौर  परिलब्धियां  सम्मिलित  होंगी
 पर

 प्राय

 कोई  या  जो  उनको  कर्तव्य  का  पालन  करने  में  किये  गये
 व्यय  के,लिये  दिया  जाता

 सम्मिलित नहीं  होगी  ।  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  भ्रांति  है  ।  बैंक  के  बोर्ड को  बैंक  के  प्रबन्धकों पर  ही

 निर्भर रहना  पड़ता  है  ।  इन  प्रबन्धकों  को  विदेशी  बैंकों  के  प्रतिनिधियों  से  मिलना  पड़ता  है  कौर  उनका

 स्वागत  करना  पड़ता  है  ऐसी  परिलब्धियों की  wats  देना  झ्रावश्यक  है  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  रक्षित  बैंक  पर  ऐसी  कोई  रोक  नहीं  है  कि  वह  ये  परिलब्धियां

 व्याख्या  में  तो  पारिश्रमिक  की  परिभाषा  दी  गयी  है  ।  मैं  इन  बातों  को  सम्मिलित  करने  में  कोई

 हर्ज  नहीं  समझता  सिवाय  इसके  कि  माननीय  सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि  पारिश्रमिक  का  निश्चय  करते  समय

 रक्षित  बैंक  इन  उपलब्धियों  का  कोई  ध्यान  न  रखें  |

 श्री  तुलसी  दास  :  मेरा  यही  अभिप्राय  है  कि  रक्षित  बैंक  को  परिलब्धियों  पर  विचार  करने  का

 अधिकार  न  हो  ।

 श्री  ति०  तक  कृष्णमाचारी  :  क्यों  ?  परिलब्धियों  के  विस्तृत  क्षेत्र  पर  रोक  रखने  के  लिये

 उसे  रक्षित  बैंक  की  निगरानी  में  लाना  ही  उचित  है  ।  समवाय  विधि  में  निश्चित  परिलब्धियों  की  व्यवस्था

 की  जा  चुकी है  ।  माननीय  सदस्य  को  इस  बात  का  दुःख  है  कि  परि लब्धियों  को  रक्षित  बैंक  की  निगरानी

 में  रखा  जायेगा  ।  कोई  समवाय  ६,०००  रुपये  पारिश्रमिक  देता  जिसमें  2,400  रुपये  भत्ता है  प्रौर

 2, Xoo  रुपये  परिलब्धि  ।  रक्षित  बैंक इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखेगा  |

 श्रिया  महोदय  :  किसी  भी  रूप  में  परिलब्धि  की  राशि  उचित  राशि  से  अ्रधिक  नहीं  होनी

 चाहिय े।

 श्री  तुलसी  दास
 :

 मेरा  संशोधन  संख्या  १३  इस  सम्बन्ध  में  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  रक्षित  बैंक

 द्वारा  किये  गये  निर्णय  पर  बैंकिंग  समवाय  का  निदेशक  बो  विचार  करेंगा  कौर  यदि  बोर्ड  उसका

 मोहन  नहीं  करता  तो  उसे  अंशधारियों  की  विशेष  रूप  से  बुलाई  गई  सामान्य  सभा  में  रखा  जायेगा  तौर

 अंशधारियों  का  निर्णय  afar होगा  ।  पारिश्रमिक  के  सम्बन्ध  में  रक्षित  बैक  द्वारा  कही  गयी  किसी

 भी  बात को  श्रंकाधारी  श्रव्य  स्वीकार  कर  लेंगे  क्योंकि  इसमें  उनका भी  हित  है  ।  चूंकि  समवाय

 नियम के  ग्रीन  किसी  भी व्यक्ति को  कुछ  aa  में  से  कुछ  निश्चित  प्रतिश्त  भ्रंश  ही  लेने  का  अधिकार

 यह  भय  निर्मूल  है  कि  कुल  व्यक्तियों  का  श्रंकाधारियों  पर  प्रभाव  होगा  ।  रक्षित  बैंक
 का

 यदि  बोर्डे  उसका  अनुमोदन  नहीं  तो  अंशधारियों  द्वारा  स्वीकृत  हो  जायेगा  |

 यदि  यह  संशोधन  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  तो  एक  कौर  संशोधन  है  जो  सुझाव  पेशा  करता

 है  कि  रक्षित  बैंक  द्वारा  निर्णय  किये  जाने  पर  बैंकिंग  समवाय  रक्षित  बैंक  के  निर्णय  की  सुचना  मिलने
 के  ३०  दिन  के  भीतर  वित्त  मंत्रालय  से  wile  कर  सकता है  नौ  वित्त  मंत्रालय का  निर्णय  अन्तिम

 होगा  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मेरे  माननीय  मित्र  इन  संशोधनों  में  से  एक  को  स्वीकार  करेंगे  ।

 श्री  ति०  qo  कृष्णमाचारी  :  श्री  श्रय्युण्णि  का  जो  क्रम  में  ara  में  प्रस्तावित  धारा

 (३)  के  बारे  में  है  ।  इस  धारा  में  यह  कहा  गया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  रक्षित  बैंक  का  निर्णय  अन्तिम

 होगा  कि  पारिश्रमिक  अधिक है  या  नहीं  ।  पर  उनका  कहना  है  कि  पारिश्रमिक  अधिक  नहीं  यह  बात

 न्यायिक  निर्णय  के  पर  तय  होनी  चाहिये  ।  पीड़ित  पक्ष  को  इस  मामले  को  न्यायालय  में  ले  जाना

 चाहिये  ।  रक्षित  बैंक  के  निर्णय  को  अन्तिम  कयों  माना  जाना  चाहिये  ।  बात
 बिलकुल

 ठीक  है  पर

 frat  झ्रंग्रेजी  सें  ।
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 उप-धारा  १०  (२)  जिसका  यह  संशोधन  बिलकुल  यही  aes  यह  उपबन्ध  पहले  से  ही  है
 झर  इसलिये  हम  इसे  न्याय-नित्य  के  भ्रमित  नहीं  कर  सकते  |

 इसके  परिचित  श्री  तुलसी  दास  का  पहला  संशोधन  पृष्ठ  १  पंक्ति  २३  से  २५  प्रौढ़  पृष्ठ  २  पर

 पंक्ति  १  से
 ४

 को  अर्थात  परन्तुक  को  निकालना  चाहता  है  ।

 [  पंडित  ठाकर  दास  भागंत्र  पीठासीन  हुए |

 विधेयक  में  हमने  जो  dates  किया  है  उसका  कारण  यह  था  कि  यह  संदेह  प्रकट  किया  गया  था

 क्या  बैंक  के  कर्मचारी  को  बोनस  पाने  का  अधिकार  है  ।  न्यायालय  के  सामने  भी  यह  मामला  संदेहात्मक

 पर  इस  संशोधन  द्वारा  हम  इस  उपबन्ध  को  भूतलक्षी  बनाने  का  प्रयत्न  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  यदि  हम

 ऐसा  करेंगे  तो  इस  मामले  के  औचित्य  को  बहुत  हानि  पहुंचेंगे  ।  यह  सब  इसीलिये  है  कि  लोगों  को  संदेह

 है--हमें  कोई  संदेह  नहीं  है  ।  भविष्य  को  सुरक्षित  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  अपने  माननीय

 मित्र  के  तर्कों
 को

 मानने  को  तैयार  नहीं  हूं  कि  हमें  एक  ऐसी  धारणा  को  पक्का  करने  के
 जो  कभी

 भी
 हमारे  मस्तिष्क  में  नहीं  इस  परन्तुक  को  निकाल  देना  चाहिये  ।

 जैसा  कि  मैंने  जब  कि  मैं  बोल  रहा  बताया  कि  हम  परिलब्धियों  को  वेतनों  तथा  शुल्कों
 में  सम्मिलित  नहीं  करना  चाहते  ।  परिलब्धियों के  सम्बन्ध में  मैं  उनका  संशोधन  स्वीकार  नहीं कर
 सकता  |

 उन्होंने जो  संशोधन  संख्या  १३  प्रस्तुत किया  वह  एक  नया  अ्रनोखा  संशोधन  है  ।  यह
 seq  रक्षित  बैंक  द्वारा  बैंक  के  प्रबन्धक  या  कार्यकारिणी  अधिकारी  को  मिलने  वाले  पार

 परि लब्धियों  और  अन्य  भत्तों  को  निश्चित  करने  का  है  ।  इसीलिये  रक्षित  बैंक  को  इस  मामले  में  कार्य

 करना  पड़ता  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  कहते  हैं  कि  इस  बात  का  निश्चय  निदेशकों  के  बोर्डे  के  पास  कपिल
 करके  होना  चाहिये  और  निदेशकों  के  बो  के  पास  से  उन्हें  भ्रंश धारियों  के  पास  जाना  चाहिये  कौर

 प्रतिनिधि  मत धारियों  द्वारा  अंशधारियों  का  मतदान  होना  चाहिये  ।

 मुझे  area  है  कि  माननीय  सदस्य  को  इतना  तो  सोचना  ही  चाहिये  था  कि  क्या  कोई  भी  समझदार

 विधानमंडल ऐसे  संशोधन  को  स्वीकार  करेगा  ।  मैं  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 at  तुलसी  दास  :  वैकल्पिक  संशोधन  का  क्या  शुभ्रा  |

 श्री  ति०  to  कृष्णमाचारी  :  वैकल्पिक  संशोधन  को  लीजिये  ।  वास्तव  में  यदि  कल  माननीय

 सदस्य  पर  इसका  प्रभाव  पड़ेगा  तो  वह  वित्त  मंत्री  को  लिखेंगे  ।  इसके  लिये  विधानमंडल का  सदस्य

 होना  भी  झ्रावस्यक नहीं  है  ।  शक्तिशाली  व्यक्तियों  को  तो  कोई  कठिनाई  नहीं  है  पर  ऐसे  लोग  भी  ,  जो

 शक्तिशाली नहीं  अ्रपने  विचार  प्रकट  कर  सकते  इस  सम्बन्ध  में  हमने  सब  प्रतीक  सरकार  के

 हाथों  में  ही  नहीं  छोड़  दिये  सरकार  के  पास  कभी  भी  शेरगिल  की  जा  सकती  है  भ्र ौर  किसी  मामलें

 पर  फिर
 से  विचार  करने  के  लिये  लिखा  जा  सकता  है

 ।
 भ्र  यदि  हम  देखते  हैं  कि  कोई  न्याय gat

 है  तो  हम  मामले  की  छानबीन  करेंगे  ।  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  मैं  कह  सकता  हूं  कि  जब  भी  कभी  ऐसी

 कोई  शिकायत  मेरे  पास  भराती  मैं  उस  मामले  की  छानबीन  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  aa  मैं  संशोधनों  को  मतदान  के  लिये  रखूंगा  ।  क्या  मैं
 श्री  श्रय्युण्णि  के

 संशोधन  संख्या  ४१  को  रखूं  ?

 शनी  चक  :

 में  उस
 पर  आग्रह

 सहीं

 करता  |
 a

 १मूल  अग्रेजी  में  ।

 1,  Proxy-holders.
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 महोदय
 :

 क्या  सभा  माननीय  सदस्य  को  अपने  संशोधन  संख्या  ४१  को  वापस  लेने
 की  अनुमति  देती  है  ?

 संशोधन सभा  की  aerate  से  वापिस  लिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  श्री  तुलसी  दास  के  संशोधन  संख्या  ७,  १०  कौर  १३  मतदान के  लिये

 रखे  गये  तथा  स्वीकृत हुए  ।

 महोदय  :  wa  संशोधन  संख्या  १२  है  ।

 श्री  तुलसी  दास
 :
 मैं  उस  पर  आग्रह  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 महोदय  :  क्या  सभा  माननीय  सदस्य  को  संशोधन  वापिस  लेने  की  शअ्रनुमति

 देती है  ?

 संशोधन  सभा  को  अनुमति  से  वापिस  लिया  गया  |

 महोदय
 :

 कौर  कोई  संशोधन दोष  नहीं  है  ।  जब  मैँ  खण्ड  २  को  मतदान  के  लिये

 रखूंगा ।

 प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  २  विधेयक  का  तनंग  बने  12.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हश्र  |

 खण्ड  २  विधायक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  -धारा  १२  के  स्थान  पर  नई  धारा  का  रखा

 श्री  तुलसी दास  मैं
 अपने

 संशोधन  संख्या  १७,  १८,  १९  कौर  २१  को  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।  इनके

 अतिरिक्त  मैं  Tt  संशोधन  संख्या  २२  द्वारा  यह  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 पृष्ठ  ४,  पंक्ति  १२  में  or  Specialਂ  [  या  विदी  ]  दाऊद

 हटा  दिये  जायें  ।

 प्रस्तावित  उप-धारा  (  ३)  में  उपबन्ध  है  कि  किसी  बैंकिंग  समवाय  के  श्रंशधघारी  के  रूप  में  पंजीकृत

 किसी  व्यक्ति के  विरुद्ध  कोई  भी  मुकदमा  या  कार्यवाही इस  झ्राधार पर  नहीं  की  जायेगी  कि  उक्त
 का  पंजीकृत  व्यक्ति  के  किसी  अरन्य  व्यक्ति  को  प्राप्त  है  ।  मेरा  संशोधन  संख्या  १७,  इस

 प्रस्तावित  उप-धारा  (३)  को  हटाने के  सम्बन्ध  में  है
 ।  बैंकिग  समवाय के  श्रंशों के  मामले  में

 सामान्य  वैधानिक  नियमों  को  क्यों  लागू  नहीं  किया  ।  इससे  वास्तविक  sewers  को  अपनी  सम्पत्ति  से

 विरत  होना  पड़ेगा  ।  यदि  इस  उपबन्ध  का  प्रयोजन  भ्रंश  के  सही  स्वामी  का  पता  लगाना  है  तो  इसके

 लिये  समवाय  अधिनियम  में  काफी  उपबन्ध  हैं  ।  अतः  मैँ  समझता  हूं  कि  मुख्य  अधिनियम  की  प्रस्तावित

 धारा  १२  की  उप-धारा  (३)  कौर  उसके  भाग  का  परन्तुक  अनावश्यक रूप  से  बैंकिंग  समवाय

 तथा  अन्य  समवायों  में  भेदभाव  पैदा  करेंगे
 |

 पिछले  कई  वर्षों  से  मैं  भारत  के  कई  बैंकिंग  समवायों  के  विकास  का  रुख  देखता  रहा  हूं  ।  और

 अंशों  के  बेनामी  कारण  से  पैदा  होनें  वाली  अनियमितताओं  की  कोई  गंभीर  शिकायत  नहीं  आई

 इस  उपबन्ध  का  केवल  अधिक  अधिकार  प्राप्त  करने  या  चित्ति नाप  को  कठोर  बनाने  के  सिवाय

 कुछ
 भी

 नहीं  है
 ।

 1

 म्रंग्रेजी  में  ।



 २१  EUS  बेकिंग  समवाय  विधेयक  रद भु

 कई  बार  बैंकिंग  समवाय  दूसरे  बैंकिग  समवायों  में  उन  व्यक्तियों  के  नाम  से  भ्रंश  ले  लेते  हैं  जो  उन

 दें  समवायों  के  प्रंदाधार  होते  हैं  ।  ऐसी  भझ्रवस्था  में  क्या  होगा
 ?

 किसी  व्यक्ति  के  नाम  पर  किसी

 अन्य  बंकिम  समवाय  में  भ्रंश  लेने  वालें  बैकिंग  समवाय  पर  कोई  भी  मुकदमा  नहीं  चलाया  जा  सकता  |

 यदि  यह  उपधारा  रखी  जाती  है  तो  बैंक  कह  सकता  है  कि  वह  भ्रंश  उनके  हैं  शर  बैंकिंग  समवाय  के  विरुद्ध

 कोई  भी  मुकदमा  नहीं  चलाया  जा  सकता  बैंकिग  समवाय  अपनी  भ्रांतियों  के  नाम  से  दूसरे  बैंकिंग

 सेवायों में  भ्रंश  ले  लेते  हैं  ।  यदि  यह  उपबन्ध  रखा  जायेंगा  तो  सम्बन्धित  व्यक्ति  बैंकिग  समवाय

 विरुद्ध  कोई  मामला  नहीं  चला  सकेगा  ।

 मेरा  संशोधन  संख्या  १८  संशोधन  संख्या  १७  के  परिणामस्वरूप पैदा  होता  है  ।  किसी  अंशधारी

 का  युवक  क्यों  मारा  जाये
 ?

 वह  उसकी  सम्पत्ति है  चाहे  वह  किसी  बैंकिंग  समवाय  के  नाम  से  हो  1

 में  चाहता  हूं  कि  यह  उप-धारा  निकाल  दी  जाये  ।

 अब  में  संशोधन  संख्या  २१  प्रौढ़  २२  को  लेता  उप-घारा (४)  के  भ्रमित  प्रत्येक  सभापति
 प्रबन्ध-निदेशक  या  मुख्य  कार्य का  रिणों  अधिकारी  को  रक्षित  बैंक  के  पास  बैंकिग  समवाय  में  अ्रपने  प्रत्यक्ष

 या  अप्रत्यक्ष  की  संख्या  तथा  उसके  मूल्य  का  पूरा  विवरण  भेजना  पड़ता  है  ।  11.0  के  बेनामी  कृतियों

 को  रोकने  के  लिये  सरकार  के  पास  प्रौढ़  भी  हरनेक  उपाय  हैं  ।  यह  उपबन्ध  अनावश्यक  है  ।

 इसी  प्रकार  मैंने  संशोधन  संख्या  २२  द्वारा  या  विशेषਂ  शब्दों  को  हटाने  का  प्रयत्न

 किया है  ।  रक्षित  बैंक  किसी  विशेष  बैंक  को  आदेश  दे  सकता  है  कि  वह  अपने  पदाधिकारियों  के  ग्रंथों

 का  विवरण  भेजें  ।  रक्षित  बैंक  को  इस  प्रकार  का  एक  सामान्य  घ्राददा  देने  की  कोई  भ्रावश्यकत  नहीं हैं  ।

 मैं
 सामान्य  या  त्रिदोष  शब्दों  को  हटाना  चाहता  हूं  ।

 नीति ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  आप  संशोधन  संख्या  २२  ले  रहे  हैं  ।  मैं  संशोधन  संख्या  २२,
 ४  श्र  २४५  को  स्वीकार  करने  को  तैयार =  ।

 शी  तलसी  दास  संशोधन  संख्या  २१ के  बारें  में  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  शब्दों के  साथ

 कठिनाई  है  |

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  श्राप  संख्या  २१  समाप्त कर  चुके  हैं  ।  अब  संख्या  २२  लीजिय े।

 श्री  तलसी  दास  खण्ड  ३  के  लिये  मेरे  तो  संशोधन  संख्या  २२  तक  ही  थे  ।

 सभापति  महोदय  संशोधन  संख्या  २३ से  २७  खण्ड
 ४

 के  बारें  में  |  खण्ड  ३  के  लिये  केवल
 संशोधन  संख्या  २२  है  ।

 at
 ति०

 त०  कृष्णमाचारी  :  संशोधन  संख्या
 २२

 खण्ड
 ३

 के  बारे  में  है
 ।

 मैं  कह  चुका हूं  कि

 मैं  तीनों  संशोधन  स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  हूं  ।

 सभापति  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  श्री  तुलसीदास  ने  खण्ड  ३  के  बारे  में  संशोधन  प्रस्तुत  किये

 खण्ड
 ४

 के  बारे  में  नहीं  |

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी
 :  इस  समय  खण्ड  ३  पर

 चर्चा  हो  रही  है  ।
 मैंने  जिन  संशोधनों को

 स्वीकार  करने
 के  बारे  में  कहा  था

 वे
 खण्ड

 ३
 के  सम्बन्ध

 में  प्रौढ़
 उनकी  संख्या २२,  २३,  २४  ग्रोवर

 २५  है  ।
 मुझे

 इस
 बात  का  खेद  है  कि  खण्ड

 पर
 चर्चा  होने

 से  पहले  ही  मैंन ेइन  संशोधनों  को  स्वीकार करने

 के  बारे में  कह
 किन्तु  वें  बहुत  कुछ  श्रानुष॑गिक

 हैं  ।

 waist  में  ।
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 महोदय
 :

 क्या  मैं  यह  मान  लूं  कि  माननीय  सदस्य  ने  झ्र पने  सभी  संशोधन  संख्या

 १७,  १८,  g&,  २१  ग्रोवर  २२  खण्ड  ३  के  बारे  में  प्रस्तुत किये  हैं
 ?

 श्री  तुलसी  दास  :  हां  ।

 महोदय :  संशोधन  प्रस्तुत  हुए  ।

 ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  पहला  संशोधन  संख्या  १७  है  ।  माननीय  सदस्य  २६  से  लेकर

 ३४  तक  की  पंक्तियों  को  हटा  देना  चाहते  इनका  सम्बन्ध  प्रस्तावित  उप-धारा  (३) से
 बेनामी

 कृतियों  के  बारे  में  कार्यवाही  करने  का  यह  एक  प्रयास  है  ।  माननीय  सदस्य  ऐसा  करना  पसन्द  नहीं  करते  ।

 हम  बेमानी  कृतियों  के  बारे  में  इस  प्रकार  कार्यवाही  करना  चाहते  इसीलिये हम  कोई  उपबन्ध  करना

 चाहते हैं  ।  यह  बात  तो  काफी  स्पष्ट  है  ।

 fat  तुलसी  दास  :  मैं  यह  बता  चुका  हुं  कि  बेनामी  कृतियों  के  बारे  में  समवाय  अधिनियम के

 अधीन  कार्यवाही की  जा  सकती  है  ।  इसमें  कोई  कठिनाई नहीं  है  ।

 श्री  ति०  ao  कृष्णमाचारी :  बात  यह  है  कि  यदि  वह  पहले  से  वहां  मौजूद  है  तो  माननीय  सदस्य

 इस  उपबन्ध  पर  यहां  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  यदि  माननीय  सदस्य  यह  देखते  हैं  कि  उपबन्ध  पहले  ही

 किया  जा  चुका  है  तो  वे  उसपर  ग्रा पत्ति  नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  तुलसी  दास  :  मैंने  प्रभी  यह  कहा  है  कि  बैंकिग  समवाय  भी  अपनी  असामियों  की  कौर  से

 किसी  aa  बैंकिंग  समवाय  के  भ्रंश  खरीद  सकता  है  ।  उसका  क्या  परिणाम होगा  ?

 fat  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  उसे  ऐसा  नहीं  करना  चाहिये  |  यदि  वास्तव  में  प्रश्न  बेनामी

 का  है  «०.

 श्री  तुलसी दास  :  set  वास्तविक कृतियों  का  है  ।

 ति०  त०  कृष्णमाचारी :  जहां तक  इस  बात  का  सम्बन्ध  स्थिति यह  है  ।  भ्रंश  जिस

 व्यक्ति के  उन्हें उसे  देकर  भ्र वैध  को  ठीक  किया  जा  सकता है  |

 महोदय  :  यह  पूर्ण  रूप  से  स्पष्ट  नहीं  है  ।  कया  अन्तिम  वाक्य  में  यह  नहीं  कहा  गया

 है  कि  आधार  पर  कि  उक्त  sir  का  झ्र धि कार  पंजीकृत  अंशधारी  के  अलावा  किसी  wea  व्यक्ति

 को  है  ।”  उसका  सम्बन्ध  केवल  बेनामी से  है  ।

 श्री  तुलसी  दास  :  एक  बैंकिंग  समवाय  किसी  aa  बैंकिंग  समवाय  जो  एक  पंजीकृत  त झ्ंद्राधारी

 भ्रंश  खरीद  सकता है  ।  मान  लीजिये  कि  कोई  अपनी  असामी  की कौर  अन्य  बैंक के  अंश

 खरीद  लेता  है  ।  जैसी  स्थिति  है  उसके  अ्रनुसार  आसामी  का  अपने  समवाय  पर  कोई  अधिकार  नहीं

 है  ।  ऐसी  स्थिति  में  क्या  होगा  ?

 श्री  ति  त०  कृष्णमाचारी  :  समवाय  या  तो  एक  अभिकर्ता  की  हैसियत  से  या  स्वयं  भ्र पने
 है

 नाम  से  उन  ग्रंथों  पर  अधिकार  रखता  है  ।  समग्र  स्थिति  स्पष्ट  की  जानी  चाहिये  ।  जहां  ऐसी  बात

 कानूनी  कार्यवाही  की  विषय  वस्तु  हो  वहां  माननीय  सदस्य  का  area  क्या  यह  वस्तुतः  मेरी  समझ
 में  नहीं  ara  ॥

 उप-उघारा  (३)  में
 उल्लिखित  अवयस्क ah  उन्मत्त  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  कहना

 पड़ता  है  कि  जो  व्यक्ति  ऐसे  व्यक्तियों  की  कौर  से  प्रदा  प्रेरक  पास  ग
 है  er sy:  arac  घ  में  उसे  परित्राण

 अ्रवइ्य  दिया  जाना  चाहिये  ॥

 भ्रंग्रेजी  में  ।
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 अन्य  संशोधन  यह  है  कि  किसी  समवाय  को  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रीति  से  कोई  जानकारी  प्राप्त

 या  ग्र प्रत्यक्ष  रीति  सेਂ  ये  शब्द  पृष्ठ
 ४  पर  ८वीं  पंक्ति  में  राते  हैं  ।  उप-धारा  में  कहा  गया

 है  कि  प्रत्येक  बैंकिग  समवाय  का  प्रत्येक  प्रबन्ध-निदेशकਂ  या  मुख्य  कार्यपालक-ग्रधिकारी *

 समवाय की  विवरणी  के  जरिये  भ्र पने  अंशों  के  बारे  चाहें वे  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रीति  से  aie

 किये  गये  पुरे  ब्यौरे  रिजर्व  बैंक  को  देगा  ।  माननीय  सदस्य  यह  कहते  हैं  कि  यह  बात  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 ऐसे  सब  wal  का  वास्तव  बेनामी  dal  से  सम्बद्ध है  ।  मैं  उसे  स्वीकार  नहीं

 कर  सकता  |

 संशोधन  संख्या  २२  को  मैं  स्वीकार कर  लूंगा  |  माननीय सदस्य  के  इस  कि  इन  सभी

 बातों  में  अलग-प्रलय  कार्यवाही  की  जानी  मैं  समझता  हूं  ।  में  संशोधन  संख्या  २२  को

 स्वीकार  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १७,  १८,  १९  लोरर  २१  मतदान के  लिये
 रखे  गये  तथा

 स्वीकृत हुए

 सभापति  महोदय
 :  यह  है  :

 पृष्ठ  ४,  पंक्ति  १२  में  से  ‘General  or  Specialਂ  या  शब्द  हटा

 दिये  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 सभापति  महोदय
 :  wet  यह  है

 :

 खण्ड  ३,  संशोधित  रूप  विधायक  का  संग  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड ३  रूप  मेंਂ  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  -नई  धारा  तक  का  रखा

 श्री  fo  त०  कृष्णमाचारी :  मैं  संशोधन  संख्या  २४  कौर  २५  को  स्वीकार कर  लूंगा  ।  माननीय

 सदस्य  उनको  पढ़  कर  सुना  सकते  हैं  |

 fat  तुलसी दास  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 (१)  पृष्ठ  ४,  पंक्ति  १६  में  से  or  Specialਂ  या  शब्द

 हटा  दिये  जायें  ।

 (२)  पृष्ठ  ४

 पंक्ति  १७  में  से  Companies  generally  orਂ

 बैंकिंग समवाय  शब्द  हटा  दिये  जाये ं।
 r

 पंक्ति  १८  में  से  partic
 ब  1१ Uldal

 ]  शब्द  हटा  दिये  जाय  ।

 (३)  अपने  संशोधन  संख्या  २६  द्वारा  मैं  पृष्ठ
 ४

 पर  पंक्ति  २४  में  ६, आदेशਂ  शब्द के  स्थान

 पर  प्रवेश  शब्द  रखना  चाहता  हूं  ।

 fat  अंग्रेजी  में  ।

 Managing  Director.
 2,  Chief  Executive  O  पीए ह  11021.
 3  Returns.
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 तुलसी  दास
 ]

 (¥)  पृष्ठ  पंक्ति  २८  में  election  कोई  निर्वाचन  ]  दाब्दों

 के  बाद  [|  |  जोड़  दिया  जाये  ।

 में  संशोधन  संख्या  २६  प्रौढ़  २७  के  बारे  में  कहूंगा  |  यहां  जो  कुछ  कहा  गया  है  उसमें  मैं  यह  जोड़

 देना  चाहता हूं  कि  ऐसी  बैठक  में  सब  निदेशक  या  रिज  बैंक  द्वारा  नामनिर्देशित

 निवृत्त  होंगे  किन्तु  पुर्नानिर्वाचन  हेतु  पांच  होंगे  ।

 संशोधन  संख्या  २६  के  बारे  में  यह  निवेदन  है  कि  निदेशक  पुनर्निर्वाचित  होने  के  लिये  पात्र

 होने  चाहिये
 ।

 संशोधन  संख्या  २७  में  चुनाव  ये  दाऊद  हैं  शौर  में  चाहता  हूं  कि  दाऊद

 के  बाद  जोड़  दिया  जाये  |

 महोदय  :  ये  संशोधन  अब  सभा  के  समक्ष  हैं  |

 गिरती ति०  तल०  कृष्णमाचारी :  जहां  तक  संशोधन  संख्या  २६  का  सम्बन्ध इ इस  संशोधन  विधेयक

 ि में ड ् कोई  ऐसी  बात  नहीं  है  जो  निदेशकों  को  चुनाव  के  लियें  खड़ा  होने  से  रोकती  हो  ।  मैं  चाहता हूं  कि  इस

 wet पर  किसी  प्रकार  का  सन्देह  न  रहे  ।  मैं  संशोधन  संख्या  २७  को  स्वीकार  कर  लंगा  |

 महोदय  :  प्रइन  यह  है
 ह

 कि  पीठ  ¥,  पंक्ति  १६  में  से  or  Specialਂ  ६, सामान्य  at  वर्षो  दाऊद

 हटा  दिये  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्  ।

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  पृष्ठ  ४

 ~
 पंक्ति  १७  में  से  Companies  generally  or’

 [cararead  बैंकिंग

 समवाय  या
 |

 शब्द  हटा  दिये  जायें

 |

 पंक्ति  १८  में  से  शाब्द  हटा  दिया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ ।

 महोदय  :  संशोधन  संख्या  २६  |

 तुलसी  दास  ः
 यदि  उनके  कहने  के  अनुसार  निदेशक

 पुन निर्वाचन  के
 पात्र  है ंतो  मैं  इस

 संशोधन  पर  आग्रह  नहीं  करूंगा  ।

 महोदय  तो  ag  वापिस  लेना  चाहते  हैं

 श्री  तुलसी  दास  :  हां  ।

 संशोधन  संख्या  २६  सभा  को  श्रीमती  से  वापिस  ले  लिया  गया  ।

 महोदय  प्रश्न यह  है
 ~

 पष्ठ  पंक्ति  २८  में  ‘Any  election  शब्दों के  बाद

 [“'  शब्द  जोड़  दिया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 सभापति  महोदय  :  यह  है  :

 खण्ड  ४,  संशोधित  रूप  विधेयक की  बने  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  ¥,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ६--  २७  का

 श्री  तुलसा  दास  :  मैं  संशोधन  संख्या २८  का  प्रस्ताव  करता  हूं  जिसके  द्वारा  मैं  पृष्ठ  ५  पंक्ति

 १९  से  २१  तक  ७  हुए  शब्दों  के  स्थान  पर  प्रत्य  शब्द  रखना  चाहता  हूं  ।  इस  खण्ड  का  उद्देश्य  यह  है

 कि  बैंकिग  समवायों  से  उनके  कार्य  या  व्यवहार  के  बारे में  जानकारी  मांगने  की  शक्ति  रिवेंज  बैंक  को

 प्रदान की  जाये  |  यहां जो  शब्द  विद्यमान हैं  उनसे  रिजवी  बैंक  को  यह  शक्ति  प्राप्त  हो  जाती  है  कि  वह

 समवाय  से  सम्बन्धित  भ्रांतियों  wie  mer  निजी  पक्षों  के  बारे  में  जानकारी  मांग  सकेगा  ।  मैं  वास्तव

 में  यह  नहीं  समझ  पाया  कि  बैंकिग  संस्थानों  सम्बन्धी  स्थिति को  ठीक  करने के  सरकार  के  इरादे का

 औचित्य  इस  उपबन्ध  द्वारा किस  प्रकार  सिद्ध  होता  है  ।  क्या  इसकी  में  सरकार  बैंकों  ौर  उनकी

 असामियों  के  व्यापारिक  सम्बन्धों  का  पता  लगाना  चाहती  है  ?  उद्देश्यों  कार्यो  के
 विवरण  के  अनुसार

 तो  सरकार  का  यह  इरादा  नहीं  था  ।  यदि  यह  ठीक  है  तो  उनको  संशोधन  संख्या  २८  स्वीकार कर  लेनी

 चाहिये  जिससे  fora  बैंक  को  यह  अधिकार तो  प्राप्त  हो  जायेगा कि  वह  उनके  व्यवसाय के  सम्बन्ध  में
 जांच  तो  कर  सके  परन्तु  साथ  ही  बैंकिंग  संस्थानों  के  साथ  लेन-देन  करने  वाली  भ्रांतियों  शौर  ग्न्य  पक्षों

 के  बारे  में  छानबीन न  कर  सके  |

 भली  प्रकार  जानते  हैं  कि  बैंकिग  समवाय  बैंक  शौर  उसकी  असामियों  के  बीच  विश्वास  पर

 आ्राधारित है  ।  किसी  असामी  ने  बैंक  पर  जो  विश्वास  किया  उसे  किसी  wer  पर  प्रगट  करना  उचित  नहीं

 मैं  नहीं  समझता  कि  इसके  द्वारा  क्या  सरकार  का  इरादा  चुपके  से  असामियों  के  खाते
 की

 जांच  करना

 यदि  उनका  इरादा  यह  नहीं  है  तो  उनको  इस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।  जहां तक

 बैकिंग समवाय  का  प्रदान  उसके  मामलों  का  पुरी  तरह  पता  लगाने  का  अधिकार  तो  उनको  होगा  ही  ।

 fait  fo  तै  कृष्णमाचारी  :  कल  इंस  प्रस्ताव को  प्रस्तुत  करते  समय  मैं  खण्ड  ९  के  क्षेत्र  को

 स्पष्ट करे  चुका  हूं  ।  प्रश्न  यह  नहीं  हैं  किं  हम  भ्रसामिंयों  की  स्थिति  संभी  पर  प्रगट  करना  चाहते

 Sl  यह
 तो

 बैंकरों  का  बैंक  है  जो
 कि

 बैंक  का  निरीक्षण  कर  रहा  है  कौर  कुछ  बातों की  जानकारी  चाहता

 है  ।  घारा  २७  के  भ्रमित  वर्तमान  यह  है  कि  वे  अपनी  असामियों  का  स्वरूप  बताने  को

 तैयार  नहीं  उनके  बारे  में  जानकारी  देने  को  तैयार  नहीं हैं  ।
 ९.  ९  ५...

 श्री  तुलसी
 दास

 :  वे  देने  के  लिये  बाध्य  हैं  ।

 fro
 त०  कृष्णमाचारी :  वास्तव  में  यंह  भ्र सम्भव है  ।  मान  लीजिये  ऐसां  कोई  खाता

 है  जिसके  बारे  में  बैंक  कहता  है  कि  वह  ठीक  ate  रिजर्व  बैंक  के  पास  इस  बात  की  पुरी  जानकारी

 मौजूद है  कि  इसमें  संदेह
 की

 गुंजाइश  ही  वहू  बहुत  खराब  स्थिति  में  है
 |  यह २०  अथवा  २५  लाख

 रुपये  तक  का
 भी

 हो  सकता  है  जो  उस  बैंकिंग  समवाय  की  सुदृढ़ता  के  संतुलन  को  प्रतिकूल  अथवा  अनुकूल

 दिशा  में  ले  जाये
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  रिजर्व  बैंक  को  निश्चय  ही  यह  जानने  का  भ्र धि कार  प्राप्त  होना

 चाहिये
 कि

 वह  कौन  है
 भर

 क्या  वह
 जो

 संतुलन-पत्र  दिखाया  गया  कया  वह  सही

 यदि  ऐसे  खातों  जो  वास्तव  में  सुदृढ़  नहीं  बिना  संदेह  तक  प्रगट  किये  ठीक
 खातों  के  रूप  में

 मूल  अंग्रेजी
 में

 ।
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 [  श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  |

 पेश  किया  जायेगा  तब  वह  यह  नहीं  जान  सकेंगे  कि  ऐसी  आस्तियों  जो  वसूल
 की

 जा  सकती  शौर
 जिनसे बैंक  की  स्थिति  gee  संख्या  कुल  कितनी  है  ।  वास्तव  हमने  यह  देखा  है  कि  व्यवहार
 में  बैंक  के  संचालन  कौर  उसकी  असलियत  झांकने  के  लिये  पर्याप्त  जानकारी  प्राप्त  करना  सम्भव  नहीं

 होता  ।  मुझे  इस  बात  का  भय  है  कि  यदि  इस  चीज  को  हटाया  जायेगा तो  बहुत  सम्भव है  कि  हमने  जो

 उपबन्ध  रखे  इस  बात  के  लिये  हम  जो  ढांचा  खड़ा  कर  रहे  हैं  जिससे  रिजर्व  बैंक  प्रत्येक  बैंक  के

 कार्य  के  बारे  में  पता  लगा  कर  उचित  कार्यवाही  कर  वह  सब  व्यर्थ  हो  जायेगा  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २८  मतदान  के  लिये  रखा  गया  कौर  अस्वीकृत  |

 महोदय  :  set  यह  है  :

 कि  खंड  ६  विधेयक  का  रंग  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  \g—~  धाराओं  २४५क  कौर  ३५ख  का  रखा  जाना

 fat  fro  तक  कृष्णमाचारी :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि

 पृष्ठ  ४५,  पंक्ति  ३५

 bankingਂ  शाब्द  के  स्थान  पर  bankingਂ

 शब्द  रखें  जायें  ।

 पृष्ठ  ६,  पंक्ति  ८  q-—

 [  |  शब्द  के  पहचान  remunerationਂ

 [  शाब्द  रखे  जायें  ।

 पृष्ठ  ६,  पंक्ति  २१

 contained  in  section  268  or  section  269”  [  २६८  अथवा

 REE  में  दी  गयी  कोई  भी  बातਂ  |  के  स्थान  पर  contained  in  sections

 268,  269,  310,  311  and  388  (in  so  faras  Section  388  makes  the

 provisions  of  Sections  310  and  311  apply  in  relation  to  the  Manager

 of  [  २६८,  २६९,  Ro,  ALLA  ३८८ में  दी  गयी  कोई  भी

 बात  तक  कि  धारा  ३८८,  धारा  ३१०  कौर  ३११  के  उपबन्धों को  किसी  समवाय
 के  व्यवस्थापक  के  सम्बन्ध  में  लागू  करती  शब्द  रखें  जायें  |

 पृष्ठ  ६,  पंक्ति  ३०  q—

 के  स्थान पर  शब्द  रखा  जाये  ।

 श्री  तुलसीदास :  मैं  acd  संशोधन  संख्या  ३२,  ३३,  २३५  कौर  ३६  का  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 महोदय  :  ये  संशोधन सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 श्री  तुलसीदास  :  रिजवी  बैंक  को  बैंकिंग  समवायों  के  लिये  जो  निर्देश  निकालने  हैं  उनके  उद्देश्यों

 की  दृष्टि  से  इस  खण्ड  के  अधीन  रिजर्व  बैंक  को  दिये  जाने  वाले  अधिकार  अत्यन्त ही  व्यापक  कौर

 हैं  ।
 यदि  हम

 इस
 खण्ड  के  को  खण्ड

 ६
 गैर  अन्य  खण्डों  के  उपबन्धों  के  साथ  पढ़ें  तो  यह  स्पष्ट

 मल  ग्रंग्रेजी  में  ।
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 हो  जायेगा  कि  बैंकिंग  संस्थायें  बिलकुल  ford  बैंक  की  पिछलग्गू  बन  वे  सरकार  ate  रिजर्व

 बैंक  के  झ्र भि करण  मात्र  बन  जायेंगी  भीतरी  प्रबन्ध  की  अ्रपनी  स्वतन्त्रता  से  वंचित  कर  दी  जायेंगी  I

 जैसा  कि  areal ज्ञात  बैंकिंग की  प्रगति  भ्रधिकांदातः  इस  बात  पर  निर्भर  है  कि  सामान्य

 जनता  का  बैंकिंग  संस्थाओं  पर  कितना  विश्वास  है  ।  यदि  यह  धारणा  बढ़ती  गयी  कि  भ्र पने  रोजमर्रा

 के  काम  में  बैंकों  को  स्वतन्त्रता  प्राप्त  नहीं  वे  सरकार  के  नियंत्रण  के  अधीन  तो  जनता  के  विश्वास  को

 गहरा  धक्का  लगेगा  प्रौर  इसका  देश  की  बैंकिग  की  प्रौढ़  प्यारे  की  प्रगति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 संशोधन  संख्या  ३२  सामान्यतया  बैंकिग  समवायों  के  बारे  में  है  ।  मैं  फिर  यह  कहता  हूं  कि  वे  किसी

 विशेष  बैंक  के  विरुद्ध  निदेश  परन्तु  उन्हें  उसका  प्रयोग  सामान्यतया नहीं  करना  चाहिये

 मंत्री  महोदय  ऐसे  कुछ  संशोधनों  को  स्वीकार  कर  ही  चुके  हूँ  जो  सामान्य  प्रकार  के  ये  संशोधन

 झ्रानुष॑गिक  हैं  गौर  मुझे  है  कि  वे  इन  संशोधनों  को  भी  स्वीकार  कर  लेंगे  ।

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी :  प्रस्तावित  धारा  ३५  (2)  में  यह  कहा  गया  है  कि  किसी  निदेशक

 अथवा  प्रबन्ध  निदेशक  की  नियुक्ति  अथवा  पुनर्नियुक्ति  की  शर्तों  के  पुर्नावर्तन  का  जब  तक  रक्षित  बैंक

 द्वारा  भ्रनुमोदन  न  तब  तक  उसे  मान्य  न  समझा  प्रौर यह भी कि यह  भी  कि  उनकी  नई  नियुक्तियों

 के  सम्बन्ध  में  रक्षित  बैंक  से  पूर्व  मंजूरी  का  लेना  झ्रावश्यक है  ।  मैँ  इस  धारा  का  विरोध  करता  हूं  क्योंकि

 इससे  प्राघारभूः  लोकतान्त्रिक  सिद्धान्तों  का  उल्लंघन  होता  है  |  इससे  तो  रक्षित बैंक  को  बिना  किसी

 प्रकार  के  उत्तरदायित्व  के  नियुक्तियों  के  सम्बन्ध  में  यह  वीटो  शक्ति  दी  जा  रही  है  ।  इसका

 तो  यह  हुआ  कि  नैतिक  या  वैधानिक  दायित्व  तो  निदेशकों  का  होगा  ate  वीटो  की  शक्ति  रक्षित  बैंक

 को  प्राप्त  होगी  ।  मैं  इस  व्यवस्था  को  उपयुक्त  नहीं  समझता  ।  मैं  रक्षित  बैंक  को  इतनी  afer  शक्ति

 के  दिये  जाने  में  कोई  उचित  सिद्धान्त  नहीं  देखता  ।  इसलिये  वित्त  मंत्री  जी  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  इस

 बात  पर  प्रकाश  डालें  कि  रक्षित  बैंक  को  यह  शझ्रतिरिक्त  शक्ति  देते  हुए  भी  उसे  कोई  उत्तरदायित्व क्यों

 नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रस्तावित  धारा  ३५  ख  (१)  को  वापिस  लें  लिया  जाये  शेष
 को  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  किया  जाये  ।

 7M  नि०  चं०  चटर्जी  :
 यदि  प्रस्तावित धारा  ३५  में  दी  गई  शक्तियों  के  स्थान

 पर  बैंकों  का  सीधे  ही  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाता  तो  अ्रधिक  बरच्छा  होता  |  इसमें  तो  रक्षित बैंक  को

 meats शाक्ति  दे  दी  गई  परन्तु  जहां  तक  मुझे  ज्ञात  है  रक्षित  बैंक  के  पास  पहले  ही  पर्याप्त  शक्ति  है  ।

 उसे  बैंकों  का  निरीक्षण  करने  तथा  उन  पर  नियंत्रण  रखने  के  सम्बन्ध  में  पहले  ही  पर्याप्त  शक्ति  प्राप्त है

 श्र  वह  उसका  उपयोग  करता  रहा  है  ।  उसके  वार्षिक  प्रतिवेदनों में  कई  बार  ऐसा  उल्लेख  किया  गया

 है  कि  भारत  में  बैंकिंग  समवायों  के  कायें  निष्पादन  में  काफी  सुधार  दमा  है  कौर  उन  पर  नियंत्रण  रखने

 में  कोई  कठिनाई नहीं  है  ।  उन  प्रतिवेदनों  से  ऐसा  बिलकुल  प्रतीत  नहीं  होता  कि  उस  सम्बन्ध  में  रक्षित

 बैंक  को  उचित  कार्यवाही  करने  तथा  भारत  की  बैंकिग  नीतियों  के  बारे  में  अवांछनीय  प्रवृत्तियों  के  नियंत्रण

 के  लिये  किसी  प्रकार  से
 कम

 शक्तियां  प्राप्त  इसीलिए  मुझे  रक्षित  बैंक  को  इतनी  कौर  भ्रमित  दोषियों

 के  दिये  जाने  पर  है

 श्र  फिर  इसमें  यह  शब्द  लिख  कर  कि  निवेशकों  के  हित  के  लिये  भ्रहितिकारी  तरीकों  से  सिद्ध

 होने  वालें  मामलों  को  रोकने  के  लिये
 '

 हम  रक्षित  बैंक  को  पूरे-पूरे  अ्रधिकार  दे  रहे  हैं  पौर  वह

 जब  भी  चाहे  किसी  भी  समवाय
 को

 कोई
 भी

 निदेश  जारी  कर  सकता  है  ।  इसलिये मैं  श्री  तुलसीदास

 के  सुझाव  को  प्रभावकारी समझता  हूं
 ।

 आपने  इतने  धिक
 अधिकार  रक्षित  बैंक  को  दे

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।



 र  बैंकिंग  समवाय  विधेयक  २१  PeXe

 नि०  चं०  चटर्जी

 तो  उससे  अन्य  बैकों  का  उपक्रम दब  प्रौर  वे  ब  आपको  अयोग्य  समझने  लगेंगे  ।  यदि  ऐसी

 ही  बात  तो  फिर  इन  बैंकों  का  सीधा  ही  राष्ट्रीयकरण  कर  दीजिये  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  पूर्णतः

 समाप्त कर  दीजिये

 फिर  श्राप  प्रबन्धक-निदेशकों  तथा  निदेशकों  की  नियुक्तियों  के  सम्बन्ध  में  भी  शक्ति  ले  रहे  हैं  ।

 इसमें  यह  कहा  गया  है  कि  कोई भी  नियुक्ति  तब  तक  मान्य  न  होगी  जब  तक  कि  उसे  रक्षित
 बैंक  की

 स्वीकृति  प्राप्त  न  होगी  ।  we  तक  तो  निदेशक  अथवा  सं  रक्षक  चुने  जाते  थे  कौर  इसलिये  वे  अपने

 उत्तरदायी  समझते  थे  ।  परन्तु  wa  वह  नियुक्ति  रक्षित  बैंक  की  स्वीकृति  के  बिना  नहीं  हो  सकेगी  ।  इसका

 अर्थ  यह  है  कि  aa  उसकी  नियुक्ति  रक्षित बैंक  के  केवल  एक  ही  पदाधिकारी  पर  निर्भर  करती

 ai  फिर  ऐसी  नियुक्तियों  के  बारे  में  जांच  करने  लिये  हम  कोई  प्रवर  समिति  भी  नियुक्त  न  कर

 सकेंगे  ।

 इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  बैंकिंग  समवाय  पर्याप्त  सीमा  तक  पंगु  हो  वे
 अपने

 दायित्वों  से  रहित  हो  जायेंगे  कौर  ये  सभी  बातें  उनके  लिये  भ्र हितकारी  सिद्ध  होंगी  ।  मैं  नहीं  समझता कि

 ऐसा  कोई  भी  जिसमें  थोड़ा  ar  भी  आत्मसम्मान  जिसने  पहले  अच्छी  प्रकार  से  जनसेवा की

 इस  विधेयक  से  सहमत  होगा  ।  वें  बैंक  fea  ही  इस  प्रकार  के  विधान  का  विरोध  करेंगे  |

 जैसा  कि  मेरे  मित्र  ने  बताया  बैंकिंग  समवायों  काम  विश्वास  पर  ही  चलता  है  ।  इसलिये

 उनकी  पूर्ववर्ती  विश्वस्त  व्यवस्था  में  किसी  भी  प्रकार  का  हस्तक्षेप  न  किया  जाये  ।

 श्री उ०  स०  त्रिवेदी  :
 खण्ड  ७  क  इस  उपबन्ध  के  विरोध  का  काफी  ठोस  आधार  है

 ।

 प्रस्तावित धारा  ३५  ख  (१)  के  प्रधान  किसी  भी  प्रबन्धर्क  अथवा  निदेशक  की  नियुक्ति  से  सम्बन्ध

 रखने  वाले  किसी  भी  उपबन्ध  के  बारे  में  कोई  भी  संशोधन  तब  तक  लागू  न  हो  सकेगा  जबतक  कि  रक्षित

 बैंक  उसका  प्रत मोद थि
 न

 करेगा
 ।

 इस  प्रकार  से  इस  धारा  के  भ्रमित  जब  ऐसी  व्यवस्था  कर
 दी

 गई  है  तो

 फिर  उप-धारा (१)  की  क्या  आवश्यकता है  जिसके  अनुसार  नियमो ंके  संशोधन हो
 जाने  के

 बाद  भी  यदि  इस  प्रकार  की  कोई  नियुक्ति  होगी  तो  उसे  तब  तक  मान्य  नहीं  समझा  जायेगा  जबतक  किं

 उसके  लिये  रक्षित  बैंक  से  पूर्व  मंजूरी  न  ली  जायेगी  ।

 परन्तु  इस  प्रकार  की  पूर्व  मंजूरी  प्राप्त  कैसे  की  जाये
 ?

 श्रभ्यधियों  को  चुना
 कैसे

 उनका  अनुमोदन कसे  प्राप्त  किया  जायेगा  ?  यदि  कोई  ऐसा  व्यक्ति  चुन  लिया  जाता  है
 जोकि  सत्तारूढ़

 सरकार  के  मन-ग्रनुकूल  नहीं  है  तो  रक्षित  बैंक  अपनी  इस  शक्ति  के  द्वारा  उसे  एक  दम  स्वीकार

 कर  सरकारी  सेवा  में  इस  प्रकार  के  बहुत  से  मामले  पहले  ही  हो  चुके  लिखने को  तो  यह  लिख

 दिया  गया  है  कि  सरकारी  सेवा  में  पंथ  अथवा  धर्म  की  दृष्टि  से  कोई  भेदभाव
 न  परन्तु

 दैनिक  व्यवहार  में  दल-सम्बन्धों के  आधार  पर  ही  नियुक्तियां की  जाती  हैं  ।  यदि  कोई  व्यक्ति

 वादी  बनकर  यह  बता  दे  कि  उसका  सम्बन्ध  किसी  विशेष  पार्टी  से  है  या  था  तो  उसे  सीधा  ही  उत्तर

 दे  दिया  जाता  कौर  यदि  वह  शुर ूमें  सच-सच  न  बताय  बाद  में  जांच  करने  पर  यदि वह  तथ्य

 ज्ञात  हो  जाये  तो  भी  उसे  सचाई  छिपाने  के  अपराध  पर  निकाल  दिया  जाता  है  ।  जब  हम
 देखते  हैं  कि  प्रति  दिन  इस  प्रकार  की  घटनायें  होती  हैं  तो  हमारे  मन  में  यह  आशंका  उत्पन्न  होती है  कि
 बैंको ंके  इतने  बड़े  प्रबन्धकों  निदेशकों की  नियुक्तियों  में  भी  पार्टी  सम्बन्धों  का  ध्यान  रखा

 जायेगा  भर  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  जायेगा  जोकि  सरकार  की  इच्छा  के  भ्र तु सार  काम

 करेंगे  a  उसकी  हां  में  हां  मिलायगे
 ।

 अंग्रेजी  में  ।



 दीवार  २१  FERS  POEL बैंकिंग  समवाय  )  विधेयक

 इसलिये  उसके  विरोध  में  मेरा  यह  निवेदन  है
 कि

 या  तो  श्राप  सीधे  ही  एक  ही
 बार

 बैंकिंग  समवायों

 का  राष्टीय करण कर  अथवा  उनसे  इतनी  अधिक  शक्ति  मत  बिनिये  ।  wera  रक्षित  बैंक  को

 ये  शक्तियां  देना  न्यायोचित नहीं  है  ।  इस  खण्ड  का  नियुक्त  होने  वाले  व्यक्तियों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  |

 निर्देशक  तो  निःसन्देह  एक  निर्वाचित  व्यक्ति  परन्तु  उसकी  नियुक्ति  भी  रक्षित  बैंक  के

 मोदन  के  बिना  मान्य  नहीं  होगी  ।  प्रबन्धक  तो  उनकी  श्रीताओं  के  ग्रा धार  पर  ही  चुना  जाता  परन्तु

 वहां भी  यदि  रक्षित  बैंक  मंजूरी  न  दे  तो  उनकी  नियुक्ति  नहीं  हो  कौर  वे  बेचारे इस  मंजूरी  का

 कारण  पूछने  के  भी  अधिकारी  नहीं  ।  तो  इस  प्रकार  से  रक्षित  बेक  को  इतनी  प्रचार  शक्ति  दी  जा

 रही है  ।

 इसी  खण्ड  में  यदि  कोई  ऐसी  व्यवस्था  होती  कि  किसी  भी  ऐसे  व्यक्ति  को  जो  कि  दिवालिया

 हो  चुका  निदेशक  बनने  की  श्रीमती  न  तो  हम  उसका  स्वागत  करते  |  परन्तु इसमें  ऐसा  कोई
 भी

 उपबन्ध  नहीं  है  जिसमें  बताया  गया  हो  कि  रक्षित  बैंक  भ्रामक-श्रमिक कारणों  के  आधार पर किसी पर  किसी

 नियुक्ति  को  स्वीकार  कर  देंगा  |

 तो  इस  प्रकार  से  रक्षित  बैंक  को  प्रिन्ट  शक्ति  दी  जा  रही  है  ।  मैं  उसका  विरोध करता  कौर

 करता  हूं  कि  मंत्री  जी  विधेयक  से  इस  उपबन्ध  को  aaa  निकाल  देंगे  ।

 फिर  ३४क  में  लिखा  ्र  है  रक्षित  बैंक  सन्तुष्ट है  ।
 तु  सन्तुष्ट

 दाऊद  बड़ा  झ्र स्पष्ट सा  है  ।  इसलिये इसके  स्थान  पर  यदि  रक्षित  बैंक  किसी  उचित  mare

 संतुष्ट  यह  होता तो  उसमें  कोई  सार्थकता भी  होती  ।  परन्तु  यहां  पर  तो  रक्षित  बैंक  की  इच्छा
 पर

 सब  कुछ  छोड़ा  जा  रहा  उसे  परम  शक्ति  प्रदान  की  जा  रही है  ।  यह  तो  एक  ऐसा  उपबन्ध है  कि

 इसक  परदे  में  बहुत  कुछ  किया  जा  सकता  है  ।

 has
 यह  शक्ति  fea’  में  दी  जा  रही  है  ।  हितਂ  नामक  शब्द  तो पूर्णरूपेण

 स्पष्ट  शब्द  है  ।  इससे  तो  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  जायेंगी  प्रौढ़  उसके  परदे में  कई  प्रकार की

 बुराइयां उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।

 हमारे  वित्त  मंत्री  जी  एक  बड़े  ईमानदार  व्यक्ति  परन्तु  सदा  के  लिये  वही  तो  वित्त  मंत्री  रहेंगे
 प्रौर  इसलिये बाद  में  कई  कठिनाइयां उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।  इन  परिस्थितियों  में  इतनी

 ग्रीक  शक्ति  का  प्रदान  करना  उचित  नहीं  है  |

 श्री  टेक  चन्द
 :  कुछ  एक  मिनटों के  लिये  भाषण  देने  की  मुझे  भी  भ्र नुम ति

 दी  जाय े।

 महोदय  :  बहत  |

 श्री टेक  बन्द  जहां  तक
 इस

 विधेयक  के  वास्तविक  उद्देश्य
 का

 सम्बन्ध  उससे  मैं  सहमत

 परन्तु  इसके  कुछ  एक  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  मुझे  सन्देह  है  ।

 यह  सच  है
 कि

 इस  विधान  को  अच्छी  प्रकार  से  सोच-विचार  कर  ही  प्रस्तुत  किया  गया  परन्तु

 इसकी  कार्यान्वित  में  कई  प्रकार  की  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  सकती  हैं  ।  यदि  इसपर  ake

 प्रकार  से
 सोच-विचार

 करने  के  लिये  इसे  प्रवर  समिति  के  पास  भेज  दिया  तो  अच्छा  होता  ।

 बैंक
 तो

 वास्तव  में  कांच  के  समान  नाजुक  होते  हैं  उनक  प्रति  सावधानी  स  व्यवहार  करना
 चाहिये  ।  बैंकों  में  रुपया  जमा  कराने  वाले  व्यक्तियों  कौर  भ्रंदाधारियों  के  हितों  की  रक्षा  बैंकों  के  उत्तरदायी

 प्रबन्धकों  द्वारा  श्रव्य  की  जानी  चाहिये  ।  मैं  प्रभुत्व  करता  हूं  कि  रक्षित  बैंक  को  ऐसी  शक्ति  दी  जानी

 चाहिये  थी  जिनसे  वह  बैंकों  के  हितों  की  afer  से  अधिक  रक्षा  कर  सकता  |
 भावाथ  यह  है

 कि
 cera
 रक्षित

 मूल  ast में  ।
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 टेक  चन्द |

 बैंक को  ऐसी  शक्ति  होनी  चाहिये  जिससे  बैंकिग  समवाय को  sel  प्रकार से  फलने-फलने  का

 मिले  ।  परन्तु  इसके  विपरीत  दी  गई  कोई  भी  शक्ति  हानिकारक  तथा  नाशकारक  सिद्ध  होगी  ।  इसलिये

 मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  खण्ड
 ७

 की  झ्राकर्षित  करता  हूं  ।

 ०»  rene
 इसमें  लिखा  gan  है  कि  रक्षित  बैंक  हित  में  ।  मैं  समझता हूं  कि  हित

 दाऊद  के  स्थान पर  हितਂ  शब्द  होना  चाहिये  ।  क्योंकि  हित  की  स्थिति में  मंत्री  जी  किस

 समय  आवश्यकता  होने  पर  भी  किसी  प्रकार  का  हस्तक्षेप  न  कर  सकेंगे  ।

 फिर  उप-खण्ड (१)  में  एक  जैसे  aa
 वाले

 दो
 शब्द  प्रयुक्त  किये  गये  हैं--वे है

 Detrimental  (  कौर  ‘Prejudicial’  प्रभाव
 ।  मैं  अनुभव

 करता  हूं  कक  इनमें  से  केवल  एक  शब्द  अहितकारीਂ  ही  पर्याप्त  कौर  वह  शब्द  दोनों  स्थानों

 पर  उचित  ज  दे  सकता  है  ।  मुझे  इस  बात  में  कोई  तुक  नहीं  दिखाई  देता  कि  रक्षित  बैंक  को  यदि  यह

 आशका  हो  कि  किसी  बैंकिंग  समवाय  के  कृत्य  निवेशकों  के  लिये  अ्रहितकारी  होंगे  परन्तु  बेकिंग  समवाय

 के  विषय  में  अ्रहितकारी  नहीं  होंगे  तो  वह  wife  निदेशन  जारी  करेगा  ।  यह  प्रतिवाद  मात्र है  ।

 इसलिये  भाषा  का  गहन  अध्ययन  करना  चाहिये  ताकि  बाद  में  इसे  ठीक  ढंग  से  उपयोग  में  लाया  जा
 भक  |

 wa  मैं  मद  की  चर्चा  करता  हूं  ।  इसकी  भाषा भी  यदि  विभिन्न  होती  तो  वहीं  उद्देश्य

 प्राप्त  हो  सकता था  ।  अर  ‘Directions  ‘Directives  ee

 mes. है  ।  मैँ  चाहता  हूं  कि  कम  से  कम  बतलानेਂ  जेसा  एक  उपबन्ध  भी  होना  चाहिये था

 अर्थात  इस  प्रकार  का  कोई  निदेश  जारी  किये  जाने  से  os  बैंकिंग  समवाय  को  कारण  बतलाने का  अवसर

 दिया  जाना  चाहिये  ।  समवाय  द्वारा  अभ्यावेदन  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  उपबन्ध  होना  चाहिये  ताकि

 सम्बन्धित  बैंकिग  समवाय  सुझाव  दे  सके  या  रक्षित  बैंक  को  बता  सके कि  अवेक्षित  निदेश  जारी  नहीं

 किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  ति०  लग  कृष्णमाचारी  :  माननीय  सदस्य  कभी  तक  विशिष्ट  खण्ड  के  प्रारम्भिक  प्रकरणों  की

 चर्चा  कर  रह ेहैं  ।  जिस  समय  वह  भाषण  समाप्त  साढ़े  चार  बज  जायेंगे |

 महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  शीघ्र  चर्चा  समाप्त  कर
 ।

 श्री टेक  चन्द  :  मेरा  केवल  इतना  निवेदन  है  कि  उपबन्धों  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करना  इस  बात

 से  कहीं  होगा  कि  बाद  में  विधेयक  में  संशोधन  किये  जायें  ।

 श्री  fo  त०  कृष्णमाचारी  :  जहां  तक  श्री  तुलसीदास  के  संशोधन  संख्या  ३२,  ३३,  ३५  तथा  ३६

 का सम्बन्ध  वे  उन  संशोधनों से  पुर्णतः  मेल  नहीं  खाते  जिन्हें  मैंने  खंड  ३  कौर
 ४

 के  सम्बन्ध  में  स्वी  कार
 किया  है  ।  दो  पुथल  वाक्यांशों  Companyਂ  तथा

 Companiesਂ  [ater  सेवायों  का  उपयोग  किया  जा  रहा  मैँने  कल  बताया  था  कि

 विदिष्ट.धारा के  सम्बन्ध  में  मैने  जानबूझ  कर  इन  दाब्दों का  उपयोग  किया  कुछ  ऐसे  उदाहरण थे

 कि  जहां  हम  बैंक  की  किसी  विशिष्ट  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  जैसे  कि  जब  वे  धारा  ३६  क  अधीन  लाभांश
 की  घोषणा  करते  कुछ  नहीं  कर  सकते  थे  ।  यह  धारा  रक्षित बैंक  को  कार्यवाही  करने की  इजाजत

 नहीं  देती  wea  प्रथायें  एक  झर  मामला  भी  था  जिसमें  स्थिति  विभिन्न  थी  ।  sea  कुछ  पेशियों के

 सम्बन्ध  में  था  जिनके  सम्बन्ध  में  हमें  उनसे  कहना  था  कि  वे  ऐसा  न  य  बातें की  गई  हैं  ।

 यदि  ag  किसी  एक  समवाय  विशेष  का  मामला  होगा  तो  सुचना  निर्गमित  की  जायगी  ।  यदि  बहुत

 से  मामलें  होंगे  तो  एक  सामान्य  निर्देश  जारी  किया  जायगा  ak  इसक  सम्बन्ध में  बैंकों पर  कोई

 प्र ग्रेजी  में  ।
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 प्रभाव  नहीं  होगा  या  वे  श्रनुत्कंठित  नहीं  होंगे  ।  मैं  श्री  तुलसीदास के  संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं

 कर  सकता हूं  ।

 मुझ  प्रसन्नता  है  कि  इस  विशिष्ट  खंड  की  सामान्य  आलोचना  के  सम्बन्ध  में  हमें  तीन  विख्यात

 विधिविज्ञों का  लाभ  तथा  श्रुति  प्राप्त  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  उन्होंने  इस  विशिष्ट  खण्ड  पर

 मंत्रणा  नहीं  दी  है  ।  निस्सन्देह  यह  समस्त  योजना  का  निचोड़  है  ;  यह  खण्ड  सबसे  प्रतीक  महत्वपूर्ण है

 झर  विधिज्ञों  का  ध्यान  इसने  शझ्राकर्षित  किया  है  ।  निस्सन्देह  हम  दोस्तियाँ  ले  रहे  हैं  ।

 मैं  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  करता  हूं  ।  प्रश्न  यह  है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  टेक  चन्द  जैसे  विख्यात

 विधिविज्ञों  द्वारा हमें  जो  मंत्रणा  दी  गई  क्या  उसके  अनुसार  इस  विधेयक  म  परिवर्तन  किया

 जाना  चाहिये  या  इसे  इसी  प्रकार से  रहने  दिया  जाये  जिस  रूप  में  कि  यह  इस  समय  है  ।  यदि  श्राप  ऐसा

 करते हैं  तो  भ्रपने  माननीय  मित्र  के  शब्दों  का  यदि  मैं  उपयोग  करूं  गिर  पड़ेगाਂ  |  इस  प्रकार  की

 नाटकीयता  का  दृष्टिकोण  ठीक  कई  बार  विधिज्ञ के  पास  कहने  के  लिये  कोई  बात  नहीं  होती  we

 वह  देर  तक  बोलता  है  कौर  भावों को  जागृत  करने  वाले  नाटक  को  यदि  ऊंचे  स्वरों  में
 प्रारम्भ  किया

 जाये  तो  वह  लाभदायक होता  है  दौर  श्राप  चीखने  लगते  हैं  ताकि  लोग  यह  सोचें  कि  कुछ  बहुत  बड़ी

 कुछ  दुखद  घटना  जैसी  चीज  हो  रही  आपको  इसका  चित्रण  करना  होता  मेरे  विचार  में  यह  ऐसी

 बात  है
 कि

 जिसका  मुझे  उत्तर  देने  की  भ्र वश्य कता  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्यों  को  उत्तर

 चाहिये भी  नहीं  क्योंकि वे  अपने  स्थानों पर  नहीं  हैं  प्रौढ़  चले  गये  हैं  ।  यह  खण्ड  एक  अच्छा खण्ड  है

 झर  यह  संशोधनों  की  सारी  योजना  का  निचोड़  है  श्र  इसे  विधेयक में  रहना  चाहिये  ।

 महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 पृष्ठ  ५,  पंक्ति  ३५  bankingਂ  शब्द  के  स्थान  पर  Bankingਂ

 दाऊद  रखे  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभापति महोदय  :  wet  यह  है  :

 पृष्ठ  ६,  पंक्ति  ८  में  [  दाऊद  के  पहचान  remunerationਂ

 शब्द  रखे  जायें ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :
 प्रश्न  यह  है  ,

 पृष्ठ  ६,  पंक्ति  २१  contained  in  Section  268  or  section  269”

 २६८  अ्रथवा  २६६  दी  गयी  कोई  भी  बतਂ  |  के  स्थान  पर  con-

 tained  in  sections  268,  269,310,  311  and  388  (in  so  far  as  section  388
 makes  the  provisions  of  sections  310  and  311  apply  in  relation  to  the

 Manager  of
 a  [arr  २६८,  RZE,  ३१०,  ३११  २८८  में  दी

 गयी  कोई  भी  बात  तक  कि  धारा  ३८८,  धारा  ३१०  ३११  के  उपबन्धों
 को  किसी  समवाय  के  व्यवस्थापक के  सम्बन्ध  में  लागू  करती  हो ''] शब्द शब्द  रखे  जायें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 पाल  अंग्रेजी में  ।
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 1सभापति महोदय : प्रदन यह है : महोदय  :  प्रदान  यह  है  :
 ०५

 पृष्ठ  ६,  पंक्ति  ३  ~ oF,  [
 ]

 के  स्थान  पर

 शब्द रखा  जायें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 सभापति  महोदय
 :

 क्या  श्री  तुलसीदास  चाहते  हैं  कि  मैं  उनके  संशोधनों को  रखूं  ?

 fait  तुलसीदास  :  हां  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ३२,  ३३,  २४  कौर  ३६  मतदान के  लिये  रखे

 गये  तथा  स्वीकृत हुए  ।

 1सभापति महोदय : प्रहन यह है : महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  खण्ड  ७,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  ७,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  द--धारा  ३६  का

 श्री  तुलसीदास  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  ७  में  पंक्ति  संख्या  ३  से  rg  हटा  दी  जायें |

 धारा  ३६  के  भ्रमित  मेरे  माननीय  मित्र  को  म्रसाधारण  शक्तियां  प्राप्त हो  जायेंगी  ।  मेरे  विचार  में

 किसी  भी  देश  को  वे  विशिष्ट  अधिकार  प्राप्त  नहीं  हैं  जो  उपखण्ड  ),(3)  तथा  (४)  के  अधीन  सरकार

 को  प्राप्त  होंगे  ।  माननीय  मंत्री  धारा  ३६  को  प्रत्येक  बैंक  पर  लागू  करना  चाहते  हैं  ।  इसके

 वह  प्रत्येक  बैंक  में  अधिकारियों  को  भेज  सकेंगे  कौर  बैंकिंग  समवायों  के  निदेशक  ate  या  समवाय  द्वारा

 गठित की  गई  किसी  समिति  या  किसी  अन्य  संस्था  के  लिये यह  अपेक्षित  होगा  कि  वह  रक्षित  बैंक  द्वारा

 उल्लिखित  किसी  पदाधिकारी  को  लिखित  रूप में  सभी  बैठकों के  सम्बन्ध  में  सूचना  दें  ।  यह  सभी

 बैंकिग  समवायों  के  लिये  भ्र निवार्य  होगा  ।  इन  शक्तियों  से  लाभ  के  स्थान  पर  हानि  ही  होगी
 ।

 बैंकिंग

 समवायों की  भांति  रक्षित  बैंक  में  भी  ऐसे  पदाधिकारी  हो  सकते  जो  इन  afar  का  इस  प्रकार

 उपयोग  करें  कि  उससे  देश  को  हानि  हो  ।  माननीय चित्त  मंत्री  कुछ  भी  कहें  हमारी  राय  यह  है  कि  इन

 दोषियों से  देवा  में  बैंकिंग  समवायों  को  हानि  ही  होगी  ।  यें  पदाधिकारी इन  शभ्रधिकारों  का  उपयोग  किस

 प्रकार  मुझे  यह  समझ  में  नहीं  भ्राता  है  ।  मुझे  है  कि  माननीय  मंत्री  मेरे  संशोधन  संख्या

 38  को  स्वीकार  करेंगे  |

 महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  हद  ।

 क्या  संशोधन  संख्या
 ४०  भी  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ?

 श्री  श्रय्युण्णि
 :

 मैं  इसे  प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहता
 ।

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  )  :
 मैँ  वित्त  मंत्री को  यह  बताना  चाहता हं  कि  खण्ड  ७  य  धारा

 1.  ज  ३
 ३४५ख  के  शक्ति  लेने  के  बाद  सरकार  द्वारा  खण्ड  ८  के  ग्रीन  शक्तियां  लेना  असाधारण  सी

 बात  मालूम होती  है  ।  खण्ड  ८
 में  इसके एक  या  एक  से  अधिक  पदाधिकारियों को  निदेशक  बोर्ड  की  किसी  भी

 बैठक  की  कार्यवाही  को  देखनें  के  लिये  कहा  गया  है
 at  निदेशक  बोर्ड  के  लिये  बैठक  की  सुचना का

 देना

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 भ्रपेक्षित है
 ८

 की  सभी बातें  खण्ड
 ७  को  देखते हुए  बेकार  कौर  भ्रनावश्यक मालूम  होती  हैं  ।

 यह  एक  प्रकार  से  भ्रनुचित  हस्तक्षेप  है  ।  यदि  सरकार  इस  प्रकार  से  बैंकों  के  कार्यकरण  a  निरीक्षण

 करना  चाहती  है  तो  इससे  कहीं  भ्रच्छा  है  कि  वह  सारा  प्रबन्ध  प्रपने  हाथों  में  ले  ले  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  समस्त  खण्ड  को  विधेयक  में  से  निकाल  दें  या  इसके

 दादों  में  इस  प्रकार  से  परिवर्तन  करें  कि  यह  खण्ड  बैंकों  के  लिये  हानिकर  सिद्ध  न  हो  सके  |

 मुझे यह  देखकर  भी  भ्राइचयें  gard  सकीं  इस  अवलोकन के  लिये  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं
 की  गई  है  ।  यदि  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  होती  तो  weal होता  ।  इसमें  यह  नहीं  कहा

 गया  है  कि  पर्यवेक्षण  किस  प्रकार  से  किया  जायेगा  अर  किस  प्रकार  से  एक  विशिष्ट अवधि  के  बाद

 पर्यवेक्षण करना  बन्द  किया  जायेगा  ।  यह  खण्ड  waar  प्रतीत  होता  इन  कुछ  संशोधनों से

 मालूम  होता  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  विधेयक  को  झ्रासानी  से  प्रवर  समिति  को  सौंप  सकते  प्रेमरोग  प्रवर

 समिति  कुछ  ही  घंटों  में  aoa  काम  पूरा  कर  सकती  थी  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मूल  रूप  से  प्राप़्ति  समस्त  धारा  के  सम्बन्ध  में  है  ।  कल  विस्तृत
 रूप से  मैंने  इस  विशिष्ट  धारा की  चर्चा की  थी  ate  बताया  था  कि  किस  प्रकार  से  एक  के  बाद  दूसरी

 बात  Ad  है  ।

 इस  विशिष्ट  मामले  में  केवल  एक  प्रेक्षक  की  ही  मांग  की  जा  रही  है--यह  निदेशक  को  नियुक्त
 करने

 प्रदान  नहीं  है--ताकि  वह  स्थिति  की  जांच कर  सके  ।  दूसरी  बातें  इसके  बाद  हैं  ।

 यहां  यह  कहा  गया  है  कि  निदेशकों  की  बैठक  गुप्त  रखी  जानी  चाहियें  ।  यथार्थ  में  बात  भी  यही  है
 क्योंकि बैंक  निदेशक  वहां  छल-सन्धि करते  हैं  ।  वे  कहते हैं  कि  गोपनीयता  का  यह  प्रइन  स्वयं  सुधार

 के  विरुद्ध  एक  रुकावट  है  ।  विचार  यह  है  कि  इसे  रक्षित  बैंक  से  गुप्त  न  रखा  जाये  ।  रक्षित बैंक  को  श्रव्य

 मालूम होना  चाहिये  कि  गुप्त रूप  से  क्या  किया  जा  रहा  है  ।  मुख्य  कार्यपालक  की  नियुक्ति की  स्वीकृति

 मांगने के  लिये  पूर्वगामी  धारा  में  जो  अ्रघिकार  वह  यहां  मेल  नहीं  खाता  है  |  मुख्य  कार्यपालक को

 नियुक्त  किया  जा  सकता  परन्तु  निदेशक  बोर्डे  प्रगति  मनमानी  भी  कर  सकता  है  |  बहुत  बड़े  बैंकों  के

 ऐसे  उदाहरण  जहां  मुख्य  कार्यपालक निदेशक  बोर्ड  में  सामंजस्य है  ।  हो  सकता  है  कि  किसी

 एक  विशिष्ट  मामले में  मुख्य  कार्यपालक  गलती  पर  हो  प्रौर  किसी  sea  मामले  में  निदेशक ats  गलती

 पर  हो
 ।

 केवल  इतना  ही  पर्याप्त नहीं  होगा  कि  हमें  मुख्य  कार्यपालक की  नियुक्ति के  सम्बन्ध  में  शाक्ति

 प्राप्त  है  कौर  इसलिये  हमारे  लिये  यह  जानना  अ्रावश्यक  नहीं  है  कि  ates की  बैठकों  में
 क्या  कुछ  किया

 जा  रहा  किस  प्रकार  का  भ्रवलोकन  श्रावक  है  हमें किस  प्रकार  से  सुचना  प्राप्त  करनी  होगी ।

 माननीय  सदस्यों  ने  जो  तक  प्रस्तुत  किये  वे  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  प्रस्तुत  नहीं  किये  गये  हैं  ।  इसलिये

 मैं  अपने  माननीय मित्रों  के  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 fat न०  रा०  मुनि स्वामी :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि

 कया  ये  प्रेक्षक  केवल  बोडे  की  बैठकों  की

 कार्यवाही  का  अवलोकन  मात्र  ही  करेंगे  या  उन्हें  निदेशक  ats की  बैठकों  में  कुछ  कहने  का  भी

 दिया  जाना  चाहिय े?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  मैं  अपने  माननीय  मित्र  का  अभिप्राय  नहीं समझ  सका  ।

 सभापति  महोदय  :  यदि  श्राप  खण्डों  को  तो  बात  स्पष्ट है  ।

 fro  त०  कृष्णमाचारी :  मुख्य  बात  यह  है
 ।

 वे  मत  नहीं  देंगे  ।  यदि  वे  कुछ  बातों  का  दोहन

 करना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  अ्रपने  विचार  को  अभिव्यक्त  करना  होगा  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 ३६

 मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  प्रस्वीकृत

 Pye में  ।
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 सभापति महोदय  :  set  यह  है  :

 खण्ड  ८  विधेयक  का  अंग  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  ८  विधेयक  म  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  Yo— (Ae  धारा  ven  की  निविष्ट )

 महोदय
 :

 श्री  श्रय्युण्णि का  एक  संशोधन  है  ।  क्या  माननीय  सदस्य  अपना  संशोधन

 प्रस्तुत करना  चाहते  हैं  ?

 श्री  श्रय्युण्णि
 :

 मैं  अरपना  संशोधन  संख्या  ४२  प्रस्तुत  करता  हूं  |

 मैंने यह  संशोधन  इसलिये रखा  है  कि  बैंक  में  बहुत  से  कर्मचारी  होते  हैं--सभापति  से  लेकर

 चपरासी  कौर  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  खंड  में  बड़े-बड़े  अधिकारियों  पर  ही  दायित्व  छोटे-छोटे

 कर्मचारियों पर  नहीं  ।  यदि  छोटे-छोटे  कर्मचारियों  को  भी  लोक  सेवक  मान  लिया  तो  हो  सकता

 है  कि  वे  भ्र ज्ञान वश  कुछ  ऐसा  कर  बैठें  जिनसे  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  हो  जाये  ।  इन  छोटे-छोटे  कर्मचारियों

 उच्च  सार्वजनिक  भ्र धि कारियों  की  परिभाषा  भी  प्राप्त  नहीं  हैं  ।  क्या  वे  परिमाण  इन  पर  भी

 होंगें
 ?

 यह  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 महोदय  संशोधन  प्रस्तुत  त्या  ।

 श्री  उ०  स०  त्रिवेदी
 :

 श्री  तुलसीदास  का  यह  सुझाव  बड़ा  तर्क पुरा  है  किं  खण्ड  १०  द्वारा  परोक्ष

 रूप  में  राष्ट्रीयकरण  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।  इसमें  बैंक  के  सभी  कर्मचारियों  भारतीय  दण्ड

 संहिता  के  भ्रध्याय
 €

 के  काम  के  लोक  सेवक  माना  गया  है  ।  यदि  कोई  लोक  सेवक
 कोई  अपराध

 करता है  तो  अभियोजन के  लिये  सरकार  से  अनुमति  लेनी  पड़ेगी  ।  दूसरी  व्यवस्था यह  है
 कि  इसकी

 शिकायत  भी  सरकार  द्वारा  ही  की  जायेगी
 ।

 उसके  मामले  की  जांच  भी  पुलिस  के  उप-अधीक्षक  द्वारा  ही

 की  जा  सकेगी  वह  लोक-सभा  या  राज्य-सभा  के  लिये  भी  खड़ा  हो  सकता  है  ।  लेकिन  बैंक  में
 तो

 चपरासी  भी  कौर  उन्हें  भी  माना  गया  है  ।  उन्हें  लोक  सेवकों  की  भांति
 संरक्षण  नहीं  दिया  गया  है  ।  उन  पर  केवल  दायित्व  ही  बढ़ाया  गया  संरक्षण की  कोई

 व्यवस्था

 नहीं की  गई  है  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  को
 स्वयं  इसकी  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  १६१  की  व्याख्या  पारिश्रमिकਂ  की  परिभाषा  में

 केवल  वही  पारिश्रमिक  नहीं  है  जोकि  लोक  सेवक  वैध  रूप  में  सांग  सकता  बल्कि  वे  सभी  पारिश्रमिक

 भी
 सम्मिलित  हैं  जिन्हें  स्वीकार  करने  की  भ्र नुम ति  सरकार  द्वारा  दी  जा  चुकी  है  ।

 प्रशन  उठता  है
 कि

 क्या  बैंक  के  लोक  सेवकों  को  इस  परिभाषा  के  अनुसार  वेध  पारिश्रमिक

 मिलता  है
 ?

 यदि  नहीं  तो  ore  अभियोजन  कैसे  चला  सकेंगे  ?  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  श्राप  ऐसी
 विधि  न  बनाइये  जिसे  लागू  करन में  कठिनाई  हो  ।  इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  आवश्यक  नहीं है

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ४२  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा
 स्वीकृत

 gar

 मूल  अंग्रेजी
 में  ।
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 सभापति महोदय  :  प्रदान  यह  है  :
 ~

 खण्ड  १०  विधेयक का  बने  26.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  १०  विधेयक में  जोड़  दिया  गया

 खण्ड  ११  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 न्

 खण्ड  -धारा  ५०  का  संशोधन )

 नीति ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  यह  एक  waste sarees  है  ।

 संशोधन  किया  गया  :  पृष्ठ  ८

 खण्ड १२  के  स्थान

 12.  In  section  50  of  the  Principal  Act,  for  the  words,  brackets,  figures,  and
 letter  in  sections  10  and  16  01  by  reason  of  the  com-

 pliance  by  a  banking  company  with  any  order  given  toit  under
 sub-clause  (ii)  of  clause  (d)  of  sub-section  (1)  of  section  36”  the

 following  shall  be  substituted,  namely

 in  section  10,  12A,  16,  35A,  35B  and  36  or  by  reason  of  the

 compliance  by  a  banking  company  with  any  order  or  direction  given
 to  it  under  this  Act.’

 [  १२.  मूल  म्रधिनियम की  धारा  ५०  संख्या  १०  कौर  १६  में  विद्यमान धारा

 ३६  की  उप-घारा  (१)  के  खण्ड  के  उप-खण्ड  (2)  के  भ्रन्तर्गत किसी  बैंकिग  समवाय  को

 दिये  गये  किसी  का  उसके  द्वारा  पालन  करने  के  कारणਂ  इन  अ्रांकड़ों

 और  भाषा  के  स्थान पर

 संख्या  १०,  १  १६,  द्च्ख  में  विद्यमान  या  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 किसी  बैंकिग  समवाय  को  दिये  गये  किसी  area  या  निदेश का  उसके  द्वारा  पालन

 करने के  कारण  ]  दाऊद  रखे  जायें  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णामाचारी  |

 सभापति महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  १२,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  बने  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ड्रा  |

 खण्ड  १२,  संबोधित  रूप  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  १३,  १४  Maal  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 महोदय  :  प्रदान यह  है  :

 खण्ड  १,  अधिनियमन सूत्र  और  शीर्षक  विधेयक के  रंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  १,  अधिनियमन  सूत्र  कौर  शीर्षक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 pat  ति०
 त०  कृष्णमाचारी :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  12.0

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 महोदय  :  प्रदान  यह  है

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जायें  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों
 तथा

 संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 सड़सठवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  में  प्रस्ताव  करता  r . .

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  सड़सठवाँ

 प्रतिवेदन से  जो  सभा  १९  १९४५६  को  उपस्थापित किया  गया  सहमति

 प्रकट  करती  है  ।”

 सभापति  महोदय  :  wet यह  है  :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  सड़सठवाँ

 प्रतिवेदन  जो  सभा में  १९  RENE  को  उपस्थापित  किया  गया  सहमति

 प्रकट  करती है  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 वृद्ध  तथा  दुबे  व्यक्तियों  के  गृह  विधेयक*

 श्री  कृष्णाचायं  जोशी  :  राज्य  नीति  के  निदेशक  तत्वों  के  वृद्ध  तथा

 दुर्बल  व्यक्तियों  की  सुरक्षा  तथा  पोषण  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 श्रीमती  चाहता  हूं  |

 महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 राज्य-नीति के  निदेशक  तत्वों  के  वृद्ध  तथा  दुबे  व्यक्तियों  की  सुरक्षा  तथा

 पोषण  की  व्यवस्था  करने  के  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी  जाये
 ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 श्री  कृष्णाचाय  जोशी
 :

 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं
 ।

 मोटर  परिवहन  श्रमिक  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  श्री  सभा  श्री  गोपालन  द्वारा
 ७  RENE  को  प्रस्तुत किये  गये  प्रस्ताव

 पर  विचार  करेगी  |

 fait  श्र०  क०  गोपालन  :
 कल  मैंने  वचन  दिया  था  कि  मैं  अ्रपने  विधान  को  निजी  मोटर

 परिवहन  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  ददा  तक  ही  सीमित  रखूंगा  ।  मैंने  इस  सम्बन्ध में  अध्यक्ष

 महोदय  को  लिख  भी  दिया  है  ।  मैं  उसमें दो  छोटे-छोटे  संशोधन  करुंगा  |

 मिल  अंग्रेजी  में  ।

 *भारत  सरकार  के  भ्र साधारण  गीतू-भागी  २,  भाग  २,  दिनांक  २१-१२-५६,  पृष्ठ

 PWso—-KZ  में  प्रकाशित  |
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 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  विधान  में  संशोधन  करने की  अनुमति  तो  सभा  ही  दे

 सकती है  ।  यदि  सभा  उन्हें  उन  भागों  को  वापस  लेनें  की  भ्र नुम ति  नहीं  तो  मैं  उनकी  कोई  सहायता

 नहीं  कर  सगा  ।  पुरःस्थापित  होने  के  विधेयक  सभा  की  सम्पत्ति  बन  जाता  है  ।

 श्री  श्र०  क०  गोपालन  :  सभा  ने  मोटर  गाड़ी  )  अघिनियम  में  कुछ  महत्वपूर्ण  संशोधन

 किये
 हैं

 ।
 उसमें  से  एक  मुख्य  संशोधन  परिवहन  चालकों  में  अनुशासन  बनाये  रखने  के  सम्बन्ध में

 था  |

 परिवहन  चालकों  की  सेवा  की  दक्षा  में  सुधार  करने  के  लिये  कुछ  भी  नहीं  किया  गया
 हालांकि

 माननीय  मंत्री  ने  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  करने  का  वचन  दिया  था  ।  जब  तक  हम  सड़क  परिवहन  के

 कर्मचारियों  की  दशा  नहीं  तब  तक  सड़क  परिवहन  का  विकास  नहीं  हो  सकेगा
 ।

 त्रिदलीय  स्थायी  श्रम  समिति  की  सर्वसम्मत  राय  यही  थी  कि  कर्मचारियों  की  दशा  में  सुधार  करना

 TARA  है  ।  देश  के  आधिक  कौर  सामाजिक  जीवन  में  मोटर  परिवहन  उद्योग  के  कर्मचारियों का  महत्व
 काफी  लेकिन  फिर  भी  हमने  गत  में  उनकी  दशा  सुधारने के  लिये  कोई  भी  विधान  पारित

 नहीं  किया  है
 ।

 भ्रमण  उद्योगों  के  कर्मचारियों के  लिये  हम  कई  विधान  पारित  कर  चुके  हैं
 ।

 यह  विधेयक

 उसी ही अभाव की पूति की  पूति  करने  के  लिये  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  भी  सिफारिश  की  है  कि  चालक वृन्द  के  काम  के  घण्टे  प्रति  दिन

 भ्राठ ही होने ही  होने  उसने  यह  भी  बताया  है  कि  भारत  में  चालक वृन्द  के  प्रतिदिन  काम  के  घण्टे  अन्य

 सभी
 प्रकार

 के  कर्मचारियों  की  तुलना  सबसे  अधिक  हैं  ।  ब्रिटिश  शासन  काल  में  पारित  मोटर  गाड़ी

 भ्रधिनियम  में  भी  चालकवन्द  के  लिये  प्रतिदिन  काम  के  घंटे  नौ  ही  रखे  गये  हालांकि  वास्तव  में  वे

 १५-१६  घंटे  काम  किया  करते  थे  ।  हमने  भ्र भी हाल  में  जो  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  के  सम्बन्ध  में
 ~

 संशोधन  पारित  किया  उसमें  इसका  उल्लेख  भी  नहीं  है  ।  भ्रध्याय  ४  प्रति  सप्ताह  ४२  काम  के  घंटे

 निर्धारित किये  गये  हैँ  ।  अर्थात की  प्रतिदिन सात  घंटे  से  अधिक  नहीं  कौर  प्रत्येक  चार  घंटों  के  कार्य  के  बाद

 आध
 घंटे  के  विश्वास

 की
 व्यवस्था  भी  है  ।  यह  बिलकूल  उचित ही  है

 अन्य  उद्योगों  में  भी  प्रतिदिन  काम  के  घंटे  रहते  हैं  |

 मोटरों  के  यंत्र में  भी  कुछ  ऐसे  परिवर्तन  हुए  जिनके  कारण  परिवहन  कर्मचारी को  कुछ  अधिक

 करना  पड़  रहा  प्रौर  उसके  लिये  प्रतिदिन  सात  घंटों  से  अधिक  कार्य  करना  कठिन  होगा  यदि

 उसके  कार्य  की  परिस्थितियों  में  सुधार  नहीं  किया  तो  दुर्घटनायें  होने  की  सम्भावना बढ़  जाती
 वास्तव  में  यदि  उसे  प्रतिदिन  सात  घंटे  मोटर  चलानी  पड़ेगी  तो  इससे  कुछ  अधिक  ही  समय  देना  पड़ेगा

 क्योंकि  घंटे  ara  घंटे  पहले  उसे  मोटर  के  इंजन  शादी  को  भी  देखना  पड़ेगा  |

 अ्रध्याय  २  में  चिकित्सीय  सुविधाओं  की  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  जिस  भी  सेवा  में  १४५०  से

 अ्रघिक  परिवहन  कर्मचारी  हों  वहां  एक  नियमित  चिकित्साशाला  रहनी  चाहिये  भर  स्थायी  रूप  से  एक

 चिकित्सा  अधिकारी  वहां  भी  रहना  चाहिये  ।  दुर्घटनाओं  शादी  के  समय  वह  बड़ा  आवश्यक  है  ।

 राय  ३  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  जिस  भी  सेवा  में  सौ  कर्मचारी  वहां  मालिक  को

 चारियों  के  लिये  एक  भोजनालय  )  का  प्रबन्ध  करना  चाहिये  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इसके  लिये
 नियम  बनाने  चाहियें  |  भोजनालय  की  एक  प्रबन्ध  समिति  भी  होनी  जिसमें  कामना  रियों  के

 निधि  भी  लिये  जायें
 ग्रोवर

 जो  भोजन  के  प्रकार  तथा  मूल् यादि  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करें  ।  कर्मचारियों को

 सस्ता  भोजन  का  उपलब्ध  करना  ग्रावश्यक  है  |

 अध्याय
 ४  में  विश्वा माल यों  कौर  वाचनालयों  तथा  मनोरंजन  की  सुविचारों  की  व्यवस्था  की  गई

 है
 ।  देहाती  क्षेत्रों  की  सेवाशर्तों  के  लिये  यह  बहुत  आवश्यक  है

 ।  हमें इन  कर्मचारियों  का  सांस्कृतिक  vie

 दी क्षणिक  स्तर  ऊंचा  करना  चाहिये  ।

 मूर  ५ 4  में  ।
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 [  श्री
 ०  क्०  गोपालन |

 ५  के  खण्ड  ११  में  रिक  समय  तक  काम  करने  उसके  भत्ते  का  प्रदान  लिया  गया  है
 |

 प्रतिदिन  सात  घंटों  से  अधिक  काम  के  घंटों  को  alae  समय  तक  का  काम  माना  जाना  और  अधिक

 समय  तक  काम  करने  के  घंटों  की  विधिक  सीमा  १२०  घंटे  कौर  मासिक सीमा  ४०  घंटे  रहनी  चाहिये
 |

 इससे  भ्रमित  काम  करने  पर  उनका  स्वास्थ्य  गिर  जायेगा  ।  अधिक  समय  तक  काम के  घंटों की  मजूरी

 भी  दूनी  होनी  चाहिय े।

 खण्ड  १२  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  प्रतिदिन  के  काम  a  बीच  के  विश्वास  के  घंटे  मिला  कर

 ९३  घंटों से  अधिक  नहीं  होने  चाहियें  ।  कुल  घंटों  का  विस्तार  प्रतिदिन  इससे  अधिक  नहीं  होना  चाहिये  |

 इस  अध्याय  की  अन्तिम  व्यवस्था  रात  के  समय  के  काम  से  सम्बन्धित  कि  रात  के  समय  का  काम

 ७
 बजे  शाम  से  प्रारम्भ  हो  प्रौढ़  उसकी  मजूरी  दूनी रखी  जाये  ।

 अ्रध्याय ६  में  वेतन  छुट्टियों का  wea  लिया  गया है  भर  तक  लगातार  सेवा  करने
 पर

 प्रत्येक  कर्मचारी  को  पुरी  तनखा  के  साथ  १५  दिनों  की  आकस्मिक  ३०  दिनों  की  विशेषाधिकार

 छुट्टी  प्रौर  १२  दिनों की  त्यौहारों  one  की  छुट्टियां मिलनी  चाहियें  ।  १८०  दिन  काम  कर  लेने

 हआ कमचाः
 की

 सेवा  लगातार  वर्ष
 भर

 की  मानी  जानी  चाहिये
 प्रौढ़

 छुट्टी  के  काल  में  साप्ताहिक  विश्वास

 के  दिनों  का  सम्मिलित  होना  भी  सम्भव  होना  चाहिये  ।

 बीमारी
 के

 कारण
 छुट्टी  के  सम्बन्ध  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  प्रीत  प्राप्त  चिकित्सक  द्वारा

 प्रमाणित  किये  जानें  पर  प्रत्येक  परिवहन  कर्मचारी  को  पुरी  तनखा  के
 साथ

 gy  दिनों  are  प्राणी  तनखा

 के  साथ  एक  महीने  तक  की  wer  मिलनी  चाहिये  ।

 खण्ड  १६  में  दुर्घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  यदि  काम  के  दौरान  में  किसी

 कर्मचारी  को  चोट  लग  जाये  तो  उसे  काम  शुरू  न  कर  सकने  तक  के  काल  की  पुरी  तनखा  मिलनी

 चाहिये ।  यह  बहुत  ही  झ्रावश्यक  इसलिये  कि  इतने  प्रतीक  घंटों  तक  काम  करने  के  कारण  दुर्घटनायें

 की  सम्भावना काफी  बढ़  जाती  है  ।

 भविष्य  निधि  ate  उपदान  की  सुविधायें  भी  होनी  चाहियें  |

 यह  बड़ी  भ्रमणी  बात  है
 कि  स्थायी

 श्रम  समिति  इसके
 सम्बन्ध

 में  एक  विधान  तैयार
 का

 विचार

 कर  रही है  ।  उपमंत्री ने  भी  ऐसा  ही  भ्र दवा सन  दिया था  ।  हमने  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  को  तो

 गीत  कर  दिया  ग्रोवर  उसके  dates  विधेयक  के  कुछ  खण्डों  में  ऐसी  भी  व्यवस्था यें  हैं  कि  दुघंटनाओ्रों

 के  लिये  कर्मचारियों  को  दण्ड  दिया  जायें  ।  लेकिन  देश  में  सड़क  परिवहन  के  विकास के  लिये  हमने

 कुछ  भी  नहीं  किया  है  ।  हमें  परिवहन  कर्मचारियों  को  अन्य  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  के  समान  ही  सुविधायें

 देनी  चाहियें  ।  उनकी  दशा  सुधारना  आवश्यक है  ।
 इन  पांच  वर्षों  में  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  किया  है  ।  a  तो  सरकार को  मेरे  इस

 विधेयक के  न्यायोचित  उपबन्धों  को  स्वीकार  इसके  सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत

 करना  चाहिये  twa  भी  यदि  माननीय  मंत्री  ऐसे  एक  विधेयक  को  शीघ्र  ही  प्रस्तुत  करने  का  भ्राइवासन

 तो  मैं  अ्रपने  इस  विधेयक  पर  विचार  करना  भी  शझ्रावश्यक  नहीं  समझूंगा  ?,  सरकार का  इसके  प्रति
 क्या  विचार है  ?

 महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  ।

 मेरा  विचार  है  कि  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  एक  वक्तव्य  देना  क्योंकि

 नीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  माननीय  मंत्री  के  संतोषप्रद  वक्तव्य  के  बाद वे  इस  पर अग्रेतर विचार  नहीं
 करना  चाहते  हैं  ।

 4  Overtime.
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 माननीय सदस्य  संक्षेप  में  बोलें

 श्री त०
 ब०  विट्ठल राव

 :  केवल
 दस

 मिनट
 |

 सभापति  महोदय
 :

 श्री  विट्ठल  राव  बोलें  |

 त०  ब०  विट्ठल  राव
 :  इस  विधेयक  का  उद्दीन  मोटर  परिवहन  कर्मचारियों की  सेवा  की

 प्रस्थानों को  संविहित  उपबंध  प्रदान  करना  है  ।  राज  से  बीस  ध  पुर्व  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने

 एक  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  था  ।  भारत  इस  संगठन  का  सदस्य  है  किन्तु  हमने  उस  प्रस्ताव का

 समर्थन  नहीं  किया  है  ।  इस  उद्योग  में  तीन  लाख  पचास  हजार  कमंचारी  हैं  ।  यह  बात  मान  ली  गई  है

 कि  फैक्टरियों  श्र  खदानों  में  काम  करने  वाले  लोगों  को  जो  सुविधायें  दी  गई  हैं  at  सुविधायें

 वहन  कर्मचारियों  को  मिलनी  चाहियें  ।

 दिये  समय  से  हम  यही  मांग  कर  रहे  हैं  ।  श्रम  उपमंत्री  ने  ve  में  श्रमिक  रपूर्वंक  कहा  था  कि

 सरकार  इस  दिशा  में  विचार  कर  रही  है  ।  हमने  एक  वर्ष  तक  प्रतीक्षा  की  किन्तु  इस  श्रीनिवासन  की  पूर्ति

 नहीं हुई  ।  मैंने  ्र  हमारी  पार्टी  के  नेता  ने  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया
 ।

 यह  QeU¥ AIT में

 स्थापित किया  गया  था  ।  इस  पर  PEUg  में  चर्चा हुई  ।  मंत्री  महोदय ने  फिर  श्राइवासन

 दिया
 कि  वे  एक  विधान  प्रस्तुत करेंगे  ।  किन्तु कोई  परिणाम  नहीं  ह  ।

 स्थायी  श्रम  समिति  नें
 सिफारिश

 की  कि  विधान  अ्रधिनियमित  होना  चाहिये  ।

 तेरहवें  सत्र  में  मेरे  प्रदान  के  प्रनुधु रक  का  उत्तर  देते  हुए  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि
 वे

 श्रम  संघों

 से  परामर्श कर  रहे  हैं  ।

 राज्य  परिवहन  कर्मचारियों  के  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  उनकी  अवस्था  west  है  भ्रमणा  उन्हें
 अधिक  वेतन  मिलता  है  ।  वहां  एक  ड्राइवर  चार  बजे  से  बारह  बजे  तक  मोटर  चलाता  है  झ्र ौर  फिर

 एक
 या

 दो  बजे  उसे
 फिर

 रवना  होना  पड़ता  है
 ।  मैंने  इन  लोगों  के  बीच  काम  किया  है  कौर  मैं  जानता  हूं

 कि  इन्हें  कठिनाइयों  के  साथ  काम  करना  पड़ता  है  ।  far  भी  इनके  लिये  किसी  प्रकार  के  संविहित  उपबन्ध

 नहीं  हैं  ।

 विश्रांति  के  सैनिक  छुट्टियां  और  निर्धारित  समय  से  अधिक  के  लिये  वेतन  ये  सब  सारे  भारत

 में  सामान्य हैं  ।  फिर  परिवहन  कर्मचारी  इससे  उपेक्षित  क्यों  श्रम  मंत्रालय  इसमें  विलम्ब कर

 रहा  है  ।  भले  ही  यह  वेतन  भुगतान  भ्र धि नियम  हो  या  कर्मचारी  बीमा  अ्रधिनियम  के  sett  लाभ  का

 विस्तार  अथवा  श्रमिक  प्रतिकर  अधिनियम  का  प्रश्न  हो  वे  सदैव  विलम्ब  से  काम  करते  |  यह  मंत्रालय

 सवाल  सुस्त  है  ।  प्रधान  मंत्री  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  वह  इस  मंत्रालय  में  ग्रा मूल  परिवर्तन  करें  ताकि  इसमें ग  ~

 सुधार  हो  |

 श्री मरें ०
 प०  नायर :  )

 :
 मैं  कुछ  सामान्य  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  विधेयक

 निर्विवाद  है  किन्तु  सरकार  इसे  केवल  इसलिये  स्वीकार  नहीं  कर  रही  है  कि  यह  विरोधी  पक्ष  की  ate

 से  प्रस्तुत  किया गया  है  ।

 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  वर्तमान  विधि  से  2K0,000  श्रमिकों  को  श्रभी  तक  लाभ  नहीं

 gat  है  ।

 परिवहन  कर्मचारियों  के  भाग्य  को  देखकर  दुःख  होता  है  ।  भ्राधुनिक  प्रवृत्ति  यह  है  कि  बसें  ग्रोवर

 लारियां बड़ी  बनाई  जायें
 ।

 पहले  यह  तीन  टन  वाली  होती  थीं  किन्तु  जब  नौ  टन  की  होती  हैं  ।  हम

 इस  बात
 को

 विस्मृत  कर  देते  हैं
 ।

 हमें  याद  है  कि  पहले  बसों में  २३  सवारियां
 बैठती

 थीं  ।  आजकल  श्राप

 ब  ».  से
 में  1
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 [  श्री वें०
 प०  नायर |

 देखते  हैं कि  दिल्ली  में  ही  बसों  की  क्या  भ्र वस् था  है  ।  ऐसी  अवस्था  में  ड्राइवर  का  उत्तरदायित्व  अधिक

 हो  गया  है  ।  बसों  में  लोग  sod  खड़े  होत  प्रौर  लटकते  हुए  भी  चलते  हें  ।  ब्रेक  लगात  समय  बस  की

 ड्राइवर  को  पर्याप्त  शक्ति  से  काम  लेना  पड़ता  है  ।  बसों  के  वर्तमान  रूप  का  कारण  यह  है  कि  उन  पर
 कम

 खर्च  हो  ।  डीजल  का  प्रयोग  भी  हानिकर  होता  है  ।  ड्राइवर  की  कठिनाइयों  को  हम  साधारणतया  नहीं

 जान  पाते  हैं  ।  उसके  कार्य  की प्रतिष्ठा नहीं  उसकी  सेवा  की  सुरक्षा  नहीं है  ।  स्वयं  मंत्री  महोदय  जानते

 हैं  कि  उनके  ड्राइवर  को  कितनी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  ड्राइवर  के  बैठने  के  लिये  कहीं

 छायादार  जगह  भी  नहीं  है  ।  क्या  ड्राइवर  मनुष्य  नहीं  है  ?  कारों  का  बीमा  होता  है  fared  कार  क  ड्राइवर

 की  रक्षा  का  भार  किसी  पर  नहीं  है  ।  यह  हास्यास्पद  है  |  कंडक्टरों  की  समस्यायें  भी  इतनी  ही  विषम  हैं
 ।

 राज  से  तीस  वर्ष  पहले  उसे  केवल  तीस  सवारियों  को  ही  टिकटें  देनी  पड़ती  wa  उसे  लगभग  सौ  सवा

 रियों  को  टिकट  बांटना  पड़ता  है  ।  क्या  उसे  इस  अतिरिक्त  कार्य  के  लिये  कुछ  दिया  जाता है
 ?  उनकी

 अवस्था
 MCU

 चिंतनीय  है  ।  देश  के  निर्माण  के  लिये  इस  उद्योग  का  उत्थान  परमावश्यक  है  ।

 कल्पना  कीजिये  कि  दिल्ली  सड़क  परिवहन  सेवा  का  ड्राइवर  भीषण  गर्मी  में  ग्यारह  बजे  बस की

 ड्राइवरी  प्रारम्भ  करता  है  |  उन  दिनों  इतनी  गर्मी  होती  है  कि  हम  लंच  के  लिये  नाथ  एवेन्यू तक  नहीं  जा

 सकते  |  यह  ड्राइवर  प्रकट  घंटे  तक  बस  पर  रहता  है  ।  यह  अकल्पनीय है  ।  इस  कथन  में  कोई  शभ्रत्युक्ति

 नहीं  है  कि  वर्तमान  परिस्थिति  में  उसका  शरीर  सिक  जायेगा  इस  दिशा  में  नियंत्रण  लगाने  क॑

 ऑआवइयकता है

 क्या  श्री  गोपालन  के  विधेयक  में  ऐसी  कोई  बात  है  जिसे  सरकार  नहीं  कर  सकती  है
 ?

 क्या  इसमें

 कोई  विवादास्पद  बात  है
 ?

 इस  विधेयक  को  स्वीकार  कर  लेने  पर  परिवहन  कर्मचारियों  की  सेवा को

 सुरक्षा  मिलेगी  ।  उन्हें  चिकित्सा  सुविधायें  प्राप्त  होंगी  ।  उनके  काम  के  घंटे  निर्धारित  कर  दिये  जायेंगे
 ।

 कार  के  ड्राइवर  उनके  बीमे  की  अदायगी  करेंगे  उन्हें  पर्याप्त  सुविधायें  मिलेंगी  ।

 न्रावनकोर-कोचीन  में  राज्य  परिवहन  के  मामलों  में  परिवहन  जांच  आयोग  की  केवल  वे  सिफारिशें

 ही  क्रियान्वित की  गई  हैं  जो  कर्मचारियों के  लिये  हानिकर  थीं  ।  लाभप्रद  सिफारिशों को  हाथ  भी  नहीं

 लगाया  गया  |  ड्राइवर  की  सेवा  की  कोई  सुरक्षा  नहीं  है  ।  ary  किसी  क्षण  उसे  निकाल  सकते  हैं
 ।  वह

 न्यायालय  की  शरण  भी  नहीं  ले  सकता  है  ।  इस  प्रवृत्ति  में  feats  होना  चाहिये  ।

 श्री  श्रच्युतन
 :  श्री do

 ब०
 विट्ठल  राव  ने  कहा  कि  श्रम  मंत्री  स्वेता  कुशल हैं  ।  प्रत्येक

 व्यक्ति  इस  बात  को  जानता  है  कि  मंत्रालय  के  प्रभारी  दोनों  महानुभाव  अत्यन्त  अनुभवी  एवं  श्रेष्ठ  कोटि के

 व्यक्ति  पिछले  पांच  वर्षों  में  प्रवेश  कल्याणकारी  योजनायें  क्रियान्वित की  जा  चुकी  हैं  ।  इस  क्षेत्र  में

 जो  भी  ara  किये  गये  हैं  उन  पर  हमें  गव  है  ।

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  हमने  देखा  है  कि  भारत  में  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  ने  प्रत्येक  वर्ग  के
 लिये

 श्रम  सम्बन्धी  अनेक  विधान  रखे  हैं  |  हमने  फैक्टरी  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  कल्याण  -

 कारी  योजनायें  प्रस्तावित की  हैं  ।  उनके  पारिश्रमिक ante  निर्धारित  किये  गये  उस

 दिन  माननीय सदस्य  श्री  १०  बना  विशाल  राव  ने  खदान  श्रमिकों  के  बारे  में  चर्चा  की  थी

 माननीय  श्रम  मंत्री  ने  उत्तर  दिया  था  कि  वह  उस  विषय  की  जांच  करेंगे  ।  मैं  बहीं  समझता  कि  मंत्रालय  ने

 आलस्य  का  प्रदर्शन  किया  है  ।

 मैं  श्री  गोपालन  को  इस  विवेक  के  लिये  बधाई  देता  हुं  ।  इसमें  अनेक  अच्छी  बातें  हैं  ।  प्रगट  पांच

 वर्षों  में  मोटर  गाड़ियों  शादी  की  संख्या  में  पर्याप्त  वृद्धि  होगी  |  देश  के  आन्तरिक  भागों  को  मिलाने  के  लिये

 सड़कें  बनाई  गई  हैं
 |

 यह  देश  के  श्रमिक  विकास  की  प्रतीक  हैं
 ।

 इन  सब  पर  qartat
 को

 ले  जाने

 fae  अंग्रेजी  में  ।
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 और  सामान  को  एक  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाने  के  लिये  मोटरें  श्र  ट्रक  चलेंगे
 ।

 यह  उपयुक्त

 है  कि  परिवहन  श्रमिकों  को  सुरक्षा  प्रदान  की  जायें  ।

 ह्  कि गैर-सरकारी  नियोजक  कर्मचारियों  के  साथ  मनमाना  व्यवहार  नहीं  कर  सकते  XN

 कर्मचारी  सुसंगठित  हों  |  यदि  नियोजक  इच्छानुसार करेंगे  तो  सम्पूर्ण  हड़ताल  कर

 देगा |  मैं  स्वयं  एक  परिवहन  सेवा  का  विधि  परामर्शदाता  रह  चुका  हूं  प्र  मुझे  स्मरण  है  कि  पिछले  पांच

 वर्षों  की  safe  में  उक्त  सेवा  में  एक  भी  कर्मचारी  बरखास्त  नहीं  किया  गया  ।  श्रमिकों को  इस

 शोचनीय  दशा  में  चित्रित  करना  उचित  नहीं  है  ।

 इस  विधेयक  के  उपबन्धों  को  स्वीकार  करना  उत्तम है  |  ड्राइवरों  शादी  की  सेवा  की  शर्तें

 इस  प्रकार  रखी  जायें  कि  पढ़े-लिखे  व्यक्ति  भी  इस  क्षेत्र  की  ate  आकर्षित  हो  सकें  |  इस  विधेयक को

 स्वीकार  कर  लिया  जायें  भ्रथवा  उससे  अच्छा  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाये  ।  इसमें  विलम्ब

 न  हो  ताकि  श्रमिकों  को  कल्याण जनक  सुविधायें  मिल  सकें  ।  इन  सुविधाओं का  उपबन्ध  न  करने  वालें

 नियोजकों  के  लिये  दण्ड  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  इन  स्थानों  में  कन् टीन  तथा  अन्य  सुविधायें  होनी

 चाहियें  |  क्लब  इरादी  भी  खोले  जायें  ।  इस  उद्योग  में  लगभग  साढ़े  तीन  लाख

 हैं
 ।

 देश  के  श्राथिव  विकास  में  परिवहन  का  महत्वपूर्ण  स्थान  स्वाभाविक है  कि
 इस  उद्योग

 में
 भविष्य  में  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ेगी  ।

 a  ALN
 मुझे  एक  भ्र ौर  सुझाव  रखना  है  ।  जल  परिवहन  सेवा  में  अनेक  कर्मचारी  हैं  मैंने  नावों  से  दो  सौ  मील

 तक  माल  जाते  देखा  है  ।  से  ह  से  क्वि लोन  से  कोहली  कौर

 कुलम् से  नूर  इरादी  स्थानों  को  नावों  से  माल  जाता  है  ।  इस  विशाल देश  की  परिवहन  सम्बन्धी

 सब  दिशाओं  att  पहलुओं  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  कर्मचारीवर्ग  के  लिये  कल्याणकारी  कौर

 सुरक्षात्मक  लाभों  का  उपबन्ध  कर  उनकी  कुशलता  के  प्रमाप  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि से  एक  व्यवस्था

 की  रचना  की  जानी  चाहिये  ।

 इस  विधेयक  के  लिये  मैं  श्री  गोपालन  को  धन्यवाद  देता  हूं  सनौर  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करता हूं
 कि  वह  इस  पर  सहानुभूतिपूर्वक विचार  करें  ।

 रामा  राव
 :
 मुझे  हम  है  कि  इस  विधेयक  का  सारा  सदन  समर्थन  करता  है  मैं  तराशा

 करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इसे  उनके  संशोधनों  के  साथ  जो  उन्हें  पसन्द  स्वीकार  कर  लेंगे  |  कांग्रेस  के

 माननीय  सदस्य  ने  भी  कहा है  कि  विधेयक के  किसी  उपबन्ध पर  श्रापत्ति  नहीं  की  जा  सकती ।

 बहुत सी  श्रमिक  सम्बन्धी  विधियां ऐसी  जिन्हें  विशेषकर  गैर-सरकरी क्षेत्र  में  भ्रमणी  तरह

 लागू  नहीं  किया  जाता
 ।

 उदाहरणतया  लारियों  पर  काम  करने  वाले  श्रमिकों  की  स्थिति  बहुत  से  राज्यों

 में  अच्छी नहीं  है
 ।  सरकारी  परिवहन  सम्बन्धी  नियमों  भ्र ौर  विनियमों  के  क्रियान्वित  न  किये  जाने  के  कारण

 बहुत  सी  दुर्घटनायें  हो  जाती  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  बस  परिवहन  का  राष्ट्रीयकरण  कर

 देना  चाहिये
 ।

 इसलिये  मैं  करता  हूं  कि  उपयुक्त  संशोधनों  के  साथ  माननीय  मंत्री  इस  विधेयक को
 स्वीकार कर  लेंगें  ।

 पश्चिम  मंत्री  खंडूभाई  :  सबसे  पहले  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  मैं  इस  विधेयक  के

 उद्देश्य से  सहमत  हूं  ।  तथापि मैं  नहीं  समझ  सका  कि  श्री  विट्ठल  राव  ने  राज  इतने  कटु  शब्द  क्यों  प्रयोग
 किये

 ~
 हो  सकता  है  उनका  स्वास्थ्य  राज  शाम  को  कुछ  बिगड़  गया  है  ।

 जहां  तक  श्रम  मंत्रालय  के  कार्यकरण  कौर  क्षमता
 का

 सम्बन्ध  इसका  निर्णय  ३०  लाख  श्रमिक

 ही  करेंगे  ।
 जहां  तक  मैंने  देखा  है  वह  इस  मंत्रालय  के  कार्यकरण  से  काफी  संतुष्ट  इस  विधेयक  के

 मूल  में  ।
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 [
 श्री

 खंडूभाई
 देसाई  |

 मामलें  में  पहल  सरकार  ने  की  थी  इस  प्रशन  पर  हमारी  राय  पर  ही  भ्रप्रैल  में  स्थायी  समिति  ने  विचार

 किया  था  ।  हमने  ही  नैतिक  दबाव  डाल  कर  परिवहन  श्रमिकों  को  संरक्षण  का  सिद्धांत  नियोजकों  से

 मनवा  दिया  है  ।  उसके  तुरन्त  बाद  हमने  विधान  का  प्रारूप  बनाया  कौर  ३०  जून  को  राज्यों  को  उनकी

 राय  के  लिये  भेज  दिया  था  ।

 श्री त०  ब०  विट्ठल  राव  यह  जानते  हैं  कि  यह  विषय  समवर्ती  सूची  में  है  ।  ऐसे  विषय में  हम

 अपनी  इच्छा  के  अनुसार  विधान  नहीं  बना  सकते  यही  मेरे  सहयोगी  उपमंत्री  ने  कहा  था  |  हम  प्रजातंत्र

 श्र  संविधान के  भ्रनुसार  काम  करते  हैं  ।  उस  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  करने  में  हमें  केवल  २  महीने

 जो  हमने  राज्यों  को  भेजा था  ।  उनकी  राय  से  सहमत  होना  हमारे  लिये  श्रनिवायं  नहीं

 किन्तु  उनके  विचार  हमें  मालूम  होने  चाहियें
 |

 हमने  स्थायी  समिति  में  यह  व्यवस्था  की  थी  कि  श्रमिकों  की  राय  भी  मालूम  की  जाये  ।  मेरे  सुझाव
 पर  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  राज्यों  की  रायें  प्राप्त  होने  कर्मचारियों  भ्र  केन्द्र  की

 एक  त्रिपक्षीय समिति  इनकी  जांच  करके  विधेयक  को  afar  रूप  देगी  ।  कुछ  राज्यों  ने  अपनी  राय  भेज

 दी  है  ate  समिति  शीघ्र  बना  दी  जायेगी  ।

 सदन  को  याद  होगा  कि  उसने  एक  विधि  पारित  की  जिसके  श्रन्त्गंत  सरकार  कर्मचारी  भविष्य

 निधि  किसी  भी  व्यवसाय  पर  लागू  कर  सकती  है  ।  यह  विधान  पारित  न  भी  किया  भविष्य

 निधि  सम्बन्धी  विधि  तो  लागू  की  जा  सकती  है  ।  मूल  विधि में  कुछ  त्रुटि थी  जोकि wa  दूर  कर  दी  गई

 विधेयक कुछ  दिन  राज्य-सभा  ने  पारित  किया  था  |

 प्रतिकर  के  मामले  में  परिवहन  श्रमिकों  पर  प्रतिकर  विधि  लागू  होती  है  ।  जहां  तक  मजूरी  अ्रदायगी
 अधिनियम  का  सम्बन्ध  राज्यों  को  विधि  बढ़ाने  का  अधिकार  दिया  गया  है  कौर  बहुत  से  राज्यों ने  ऐसा

 किया है  ।

 रामा  राव
 :  त्रुटियां बहुत  सी  हैं  ।

 श्री  देसाई  :  प्रत्येक  विधान  में  ये  होती  हैं  दौर  इन्हें  दूर  करना  प्रत्येक  राज्य  विधान

 सभा  श्र  इस  संसद् का  काम  है  ।

 जहां तक  परिवहन  के  राष्ट्रीयकृत  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  हमारी  जानकारी के  अधिकांश

 बड़े-बड़े  राज्यों  में  जहां  परिवहन  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  है  या  जहां  इसे  सरकारी  क्षेत्र  में  ले
 लिया  गया  है  कौर  बम्बई  कौर  अ्रहमदाबाद  की  नगरपालिकाश्रों  यद्यपि  कोई  विधान  नहीं  फिर  भी  उन

 सब  उपबन्धों  को  जिन्हें  श्री  गोपालन  सम्मिलित  करवाना  चाहते  क्रियान्वित किया  जा  रहा  कैन्टीन

 श्रम  के  घंटों  पर  प्रतिबन्ध  विश्राम  का  समय  यद्यपि  अधिनियम  लागू  नहीं  तथापि

 भविष्य  निधि  सम्बन्धी  विनियम  उपदान  भी  हैं  ।

 किन्तु  जहां  तक  गैर-सरकारी  चालकों  का  सम्बन्ध  मैं  मानता  हुं  कि  श्रमिकों  को  संरक्षण  देने की

 है  ।  संगठित श्रम  झ्रांदोलन  के  कारण  कौर  हमारे  कहने  पर  सरकार  ने

 केन्द्रीय  विधान  बनाने  का  निर्णय  किया  ताकि  देश  भर  में  एकरूपता  स्थापित  हो  ।  प्रारूपित  विधान

 श्र  राज्यों  से  प्राप्त  रायों  की  जांच  अध्ययन  मंडली  करेगी  कौर  वह  इसे  शीघ्र  afar  रूप  देगी  ।

 श्रम में
 safes

 रुचि  रखने
 वाले

 से  कहूंगा--मैं  स्वयं  पिछले  पैंतीस  वर्षों  से  श्रम  ग्रां दोलन में

 भाग  लेता  पाया  हूं  कि  जल्दबाजी  में  बनाये  हुए  विधान  से  या  जल्दी  में  लिये  गये  दायित्व  से  कभी-कभी

 उद्देश्य  प्राप्ति  की  बजाय  हानि  होती  है
 ।

 इसलिये  विधान  बनाने  के  प्रश्न  पर  बहुत  सावधानी  से  विचार
 ध

 मूल  wast  में  ।
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 करना  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये
 कि

 गयी  पूत  सनौर  खोई  पायी  खत्म
 यह  बहुत

 गम्भीर  मामला  है  ।  मैं  श्री  गोपालन  से  सहमत हूं  कि  जहां  तक  सामाजिक  श्रम  सम्बन्धी
 विधान

 का  सम्बन्ध  कोई  श्रेय  लेने  का  प्रशन  नहीं  है  ।  यदि  सुझाव  अच्छे  चाहे  वे  कहीं से  तो  उन्हें

 स्वीकार किया  जायेगा  कौर  किया  जा  रहा है  ।  जहां  तक  मेरे दल  कौर  इस  सरकार का  सम्बन्ध

 हमने  सबसे  भ्रमणी  बातें  ली  किन्तु  नारों  इरादी  को  छोड़  दिया
 क्योंकि  ये  अधिनियम

 में  नहीं रखे

 जा  सकते  हम  चीजें  रखना  चाहते  जिनसे  श्रमिकों  भ्र ौर  लोगों  को  लाभ  पहुंचे
 ।

 जैसा  कि  मैंने  आरम्भ  में  कहा  मैं  श्री  गोपालन  के  विधेयक  के  शभ्रभिप्राय  से  सहमत

 समिति  इस  प्रइन  पर  विचार  करेगी  गौर  सरकार  विधेयक  में  दिये  गये  सुझावों  पर  सावधानी  से  विचार

 करेगी

 जहां  तक  मजूरी  भुगतान  प्रतिकर  न्यूनतम  मजरा  अधिनियम  शादी  में

 संशोधन  करने  का  सम्बन्ध  श्री
 fo  ब०

 विट्ठल  राव  ने  बहुत  a  आलोचना  की  यदि  विरोधी  पक्ष
 के

 मित्र  जो  इस  सदन  में  भर  दूसरे  सदन  में  कुछ  सावधान  तो  इस  में  नहीं  कि  मैं  सब

 संशोधक  विधेयक  जोकि  oa  तैयार  हैं  प्रस्तुत  कर  देता
 ।

 किन्तु  सदन  में  समय  की  कमी  के  मै

 उन  सब  विधेयकों  जिनके  भ्रान्ति  प्रारूप  तैयार  हो  चुके  प्रस्तुत  नहीं  कर  सका  |

 यह  पहली निर्वाचित है  ।  जैसा कि  आपको  ज्ञात  पिछले  पांच  वर्षों  में  हमने  बहुत सी

 महत्वपूर्ण  विधियां  पारित  की  जिन्हें  वर्तमान  भ्र धि नियमों  के  संशोधनों  से  अधिक  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।

 इन  विधियों से  श्रमिकों  को  संरक्षण दिया  गया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इन्हें  ate  भी  संरक्षण  दिये  जायें  गौर

 विधियों
 में

 त्रुटियों
 को  दूर  किया  जाये

 ।
 किन्तु  सदन  के  कार्य  की  प्राथमिकता पर  भी  विचार  किया  जाना

 होता  है
 ।

 मुझे  कार्य  मंत्रणा  समिति  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  कि  उसने  हमारा  बहुत  सा  समय  ले  लिया

 किन्तु  यही  एक  कारण  है  कि  कुछ  संशोधक  विधेयक  पारित  नहीं  किये  जा  सके  ।

 आशा  करता हूं  कि  इस  शभ्राइवासन  के  श्री  गोपालन  अपने  प्रस्ताव  पर  मतदान  के  लियें

 बारह नहीं  क्योंकि ऐसा  होने  पर  मुझे  इसका  विरोध  करना  पड़ेगा  ।  यदि  यह  पारित हो  गया  तो

 इसे  प्रशासित  मुझे  करना
 र

 यदि  मैं  यह  समझता  हूं  कि  इसे  क्रियान्वित  करना  गांव  तो  मुझे

 इसका  विरोध  करना  पड़ेगा  |

 Tat  श्र०  ष्ह्  गोपालन :  माननीय  मंत्री ने  वचन  दिया है  कि  वह  शीघ्र  विधान  पुरःस्थापित  करेंगे  ।

 मैं  इसके  लिये  उनका  श्राभारी  हूं  ।
 यह  अ्रच्छी

 बात
 है  कि  इस  मामले  में  पहल  सरकार

 ने  की
 किन्तु

 यह अधिक  बरच्छा  होता  यदि  सरकार  ने  इसके  बाद  विधेयक  भी  इसी  aa  में  पारित  कर  दिया  होता

 राष्ट्रीयकृत  उद्योग
 के  बारे  मंत्री  aaa ने  कहा  है  कि  कुछ  उपबन्ध  पहले  से  लागू  किन्तु

 मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  त्रावणकोर-कोचीन में  यह  उद्योग  राष्ट्रीयकृत  श्रमिकों  को  अधिक

 समय  तक  काम  करने  के  भत्ते  से  वंचित  रखा  गया  इस  कारण  कुछ  मास  पूर्वे  एक  हड़ताल  भी  हुई  थी  ।

 में  श्रम  मंत्री  को  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  उपक्रमों  में  बहुत से  महत्वपूर्ण  उपबन्ध  जो  हम

 चाहत  लागू  नहीं  हैं  ।  उन्होंने  जांच  करने  का  वचन  दिया  है  ।  इसलिये  इस  प्रस्ताव  पर  आग्रह  करने  का

 कोई  लाभ  क्योंकि  यह  पारित  नहीं  होगा  ।  हम  मास  तक  प्रतीक्षा  करेंगे  ।  यदि  उस  समय  तक

 सरकार  ने  विधान  प्रस्तुत  न  तो  हम  यही  विधेयक  फिर  प्रस्तुत  करेंगे  ।

 मैं  यह  नहीं  मान  सकता
 कि  सरकार  समय की  कमी के  कारण  यह  विधान  पुरःस्थापित  नहीं  कर

 सकी  |  यदि  सरकार  चाहती तो  इस  सत्र  से  पहले ऐसा  कर  सकती  थी  ।  उसने बहुत  से  प्रौढ़
 महत्वपूर्ण

 $$

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 to  कं ०  गोपालन

 विधेयक  पुरःस्थापित  किये  तथापि  मैं  भ्रपने  प्रस्ताव  पर  भ्रामरी  नहीं  करता  कौर  विधेयक  को  वापस

 लेनें  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 विधेयक  सभा  की
 अनुमति  से  वापस  ले  लिया  गया  ।

 नियम  समिति

 सातवां  प्रतिवेदन

 प्रक्रिया  तथा  कार्यसंचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  ३०६  के श्री  राघवाचारी  )
 उप-नियम  (२)  कं  अन्तर्गत  मैं  नियम  समिति  का  सातवां  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 ८७ख  को  निकालना )

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  :

 प्रक्रिया  १९०८  में  नग अग्र तर  संशोधन
 करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 ड yy
 जाय  ॥

 सभापति मैंने  पिछले  सत्र  में  एक  विधेयक इस  सदन के  सामने  रखा  था  ।  यह  एक  छोटा  सा

 विधेयक है  लेकिन  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  सवाल  को  लेकर  रखा  गया  है  ।  जैसा कि  सदन  के  सभी  सदस्य को

 मालूम  है  देश भर  में  तमाम  लोगों  को  मालूम हमारे  देश  में  बहुत  से  राजे
 जो  पुराने

 राज्यों  के  शासक  अरब  थी  और  संविधान  ने  उनको  नागरिकता  के  अ्रधिकार  दिये  हैं  क्योंकि  वे  इस

 देश  के  नागरिक  हैं  ।  लेकिन  एक  विचित्र  बात  यह  है  कि  सिविल  श्रोसीज्योर कोड  प्रक्रिया

 संहिता  )  के  भ्रन्तर्गत  उनको  कुछ  ऐसे  अ्रधिकार  दिये  गये  हैं  जोकि  संविधान  में  लिखी  हुई  बातों  के  बिल्कुल

 विरोध में  उनको  उसी  भांति  इस  समय  समझा  जा  रहा  है  जैसेकि  वे  कोई  विदेशी शासक  हों  या

 इस  देशਂ  के  दुश्मन  हों  ।  इस  संहिता  की  धारा  ८४  में  लिखा  है  :

 विदेशी  शासक  की  प्रार्थना  पर  अथवा  किसी  ऐसे  व्यक्ति  की  प्रार्थना  पर  जोकि  केन्द्रीय

 सरकार  की  प्रति  में  विदेशी  शासक  की  कौर  से  कार्य  करने  के  लिये  समर्थ  प्राज्ञा
 द्वारा  किन्हीं  भी  व्यक्तियों  को  ऐसे  शासकों  के  पक्ष  के  न्यायिक  कार्य  दोषारोपण

 करने  अथवा  उनका  पक्ष  प्रतिपादन करने  के  लिये  नियुक्त  किया  जा  सकता  है  कौर  जो

 व्यक्ति  इस  तरह  नियुक्त  किये  जायेंगे  वे  अधिकृत  कर्ता  समझे  जायेंगे  ।  ये  कर्ता  लोग  ऐसे
 शासकों  की  भ्रांत  से  विधान  प्रक्रिया  संहिता  के  अन्तर्गत  साक्षी  देने  का  कार्य  कर  सकतें

 प्रार्थनापत्र  दे  सकते  हैं  और  ग्न्य  कार्य  भी  कर  सकते  हैं  ।”

 इसी  प्रकार  सें  धारा  ८६  की  उप-धारा  (१)  में  लिखा

 केन्द्रीय  सरकार  की  प्रचर्मा' भक
 के

 झर  जब  तक  उस  सरकार के  सचिव  द्वारा  ऐसी  अनुमति

 का  लिखित  प्रमाणपत्र  न  जारी  किया  किसी भी  विदेशी  शासक  के  विरुद्ध किसी
 ऐसे  न्यायालय  जोकि  अन्यथा  कार्यवाही  करने  में  समर्थ  अ्रभियोग  नहीं  चलाया

 जा
 सकता  प

 ग्रेजी  में  ।
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 विधेयक  ४८ है

 उपधारा  (३)  में  लिखा

 विधान  प्रक्रिया  संग्रह  के  अ्रन्तगंत  कोई  भी  विदेशी  शासक  बन्दी  नहीं  किया  जा  सकता

 भर  बिना  भारत  सरकार  की  अनुमति  के  जो  उस  सरकार  के  सचिव  द्वारा  लिखित

 प्रमाण-पत्र द्वारा  प्रदत्त  किसी  भी  ऐसे  शासक  की  सम्पत्ति  पर  जारी  गई

 डिगरी पर  कार्यवाही  नहीं  की  जायेगी  बै

 जहां तक  विदेशी  शासकों का  सम्बन्ध  है  या  उन  लोगों का  सम्बन्ध  जोकि  देश  के  विरुद्ध

 मैं  मान  सकता हूं  कि  ये  धारायें  बिल्कुल  सही  हैं  प्रौर  उन  पर  करना  चाहिये  ।  जब  तक  इस  देश  में

 छः  सौ  के  करीब  रियासतें  थीं  कौर  उनके  शासक  स्वतन्त्र  तब  तक  उनको  विदेशी  शासको ंके  समान

 अधिकार  प्राप्त थे  ।  उस  समय  इस  देश  में  थ 1» प्रग्रज  शासन  इसीलिये  इन  रियासतों  के  राजा  महाराजा

 इस  प्रकार के  भ्र धि कारों  का  उपभोग करते  थे  ।  लेकिन  श्रब तो  वे  ६००  रियासतें  पूरी  तरह  से  हमारे

 भारत  संघ  का  बन  चुकी  हैं  ।  वर्ग  ही  राज्य  पुर्ननिर्माण  अधिनियम
 के

 जोकि  हमने  भ्र भी

 हाल  में  बनाया  वहां  के  नागरिकों  को  वही  भ्र धि कार प्राप्त  हो  चुके  जोकि  देश  के  शेष  नागरिकों

 को  प्राप्त  हैं  ।  पुराने  देशी  राज्यों के  नरेश  सब  मायनों  में  भारतीय  नागरिक  बन  चुके  हैं  प्रौर  हमारे
 संविधान  में  लिखा  है  कि  सब  भारतीय  नागरिकों के  अधिकार  एक  समान  होंगे  और  उनमें  किसी

 प्रकार  का  भेद-भाव  नहीं  किया  जायेगा  ।  ऐसी  स्थिति  में  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  भारत  सरकार

 ने  उनको  ऐसे  भ्र धि कार  कौर  सुविधायें  क्यों  दी  हुई  जोकि  विदेशी  शासकों  को  या  हमारे  देश  के  शूद्रों

 को  मिलती हैं  ।

 एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  में  इस  सदन  के  सामने  यह  रखना  चाहता  हूं  कि  जब  कोई  व्यक्ति  इस

 देश  का  नागरिक  बनता तो  उसके  कुछ  कर्त्तव्य  हो  जाते  जिनका  पालन  करना  उसके  लिये  उचित

 कौर  प्रावस्था  होता  है  ।  हम  देखते  हैं  कि  हमारे  सामने  पंचवर्षीय  योजना  शाई  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 देश  भर  में  एक  नवीन  जाग्रति
 का  सूत्रपात हुआ  कौर  हमारे यहां  हरनेक  क्षेत्रों

 में  ऐसी  महान्  प्रगति

 हुई  कि  जिसको देख  कर  दूसरे  देशों  के  लोग  चकित हो  गये  ।  हम  यह  भी  देखते  हैं  कि  हमारे देश  के
 साधारण  नागरिक--चाहें  वे  ग्रामीण  हों  कौर  चाहे  नगर  के  निवासी--शझ्रपनी-झ्रपनी  शक्ति  के

 भ्रनुसार  अपने-अपने  क्षेत्र  में  सरकार  के  साथ  सहयोग  कर  रहे  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  श्रम  दे  रहें

 सम्पत्ति  दे  रहे  हैं  प्रति  प्रकार  के  कर  इत्यादि  द  रहे  हैं  ौर  इस  प्रकार  देश

 के  नाम को  उज्ज्वल  बनाने उसको  प्रगति की  झोर  ले  जानें  के  लिये  पूरा  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 हमारे  गृह  मंत्रालय  के  मंत्री जी  इस  समय  यहां  पर  बैठे  हुए  वह  हमको  बतलायें कि  कौन

 से  शासक  जिन्होंने  कभी  श्रमदान  आन्दोलन  में  कार्य  किया हो  या  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तर्गंत

 कोई  झ्राथिक  सहायता  दी  हो  या  देश की  प्रगति  सम्बन्धी  कोई  आशातीत  कदम  उठाया हो  ?  नगर

 वह  इस  तरफ  कुछ  इशारा  तो  मैं  समझूंगा कि  श्राप  इन  भूतपूर्व  शासकों  को  निजी  खर्च  के

 लिये  बड़ी-बड़ी  धनराशियां  दे  रहे  उसमें  कुछ  औचित्य है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  आपने  उनसे  कुछ

 समझौते--कुछ  करारनामे  कर  रखे  हैं  ।  मैं  यह  भी  जानता  हूं  कि  वे  करारनामे  सही  हैं  तौर  उनका  हमें

 पालन  करना  लेकिन  क्या  इन  करारनामों  के  अन्तर्गत  ऐसी  बातें  भी  नहीं  कर  डाली गई
 जोकि  हमको  नहीं  करनी  चाहिये थीं  ?  हमने  यह  तय  किया  था  कि  राज्यों  में  राजप्रमुख

 प्रमुख  होंगे
 और

 हमने  उनको  कुछ  अघिकार भी  दिये  थे  ।  हमने  पहले  एक  कार्बोनेट बनाया  कौर  फिर
 उसको बदल  डाला  |

 इस  सम्बन्ध  म
 मुझे  सरदार  पटेल  की  याद  जाती  जिन्होंने  इस  देश  में  एक  विज्ञान  कार्य

 जिन्होंने  एक  ऐसा  कार्य  करके  जोकि  असम्भव  मालूम  होता था  |  सब  देशी  राज्य  भारत
 साफ  wares  टो

 संघ  में  विलीन  हो  गये  भ्रमणा  उसके  न  Rated  ह  गये  जिसके  कारण  हमारे  देश  की  स्थिति  बड़ी
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 म०  ला०  द्विवेदी

 सुदृढ़  हो  गई  है
 प्रौढ़

 हम  देश  में  चारों  तरफ  सुख  समृद्धि  देख  रहे  हैं  ।  भ्रमर  ये  भूतपूर्व  शासक  उन

 बड़ी-बड़ी  रकमों  जोकि  उनको  प्रिवी  od  के  रूप  में  मिल  रही  हमारी  योजनाओं  को  चलाने

 में शौर  इस  देश  को  अरपना  देश  समझ  कर  ऊंचा  उठाने  में  सहायता  तो  मैं  उनको  कुछ  विशेषाधिकार

 दिये  जानें  का  कुछ  औचित्य  लेकिन मुझे  तो  उनके  रवैये  से  यह  मालूम  sar  है  कि  वे  इस  देश  की

 प्रगति  के  लिये  किये  जाने  वाले  कार्यों  के  साथ  नहीं  उनके  साथ  उनकी  सहानुभूति  नहीं  है  ।  इस

 देश  के  निर्धन  किसानों  की  खून  पसीने  की  कमाई  का  पैसा  उनके  पास  जा  रहा  जो  कुछ  इस  देश  में

 हो  रहा  जरा  हम  उसकी  तुलना  दूसरे  देशों  से  तो  करें  ।  चीन  में  काम  पर  वेतन  मिलता  जायदाद

 पर  नहीं  मिलता  है  ।  जायदाद  तो  वहां  सरकार  की  है  ।  वहां  घण्टों  के  हिसाब  से  भी  तन्ख्वाह  नहीं  दी

 जाती  है  ।  वहां  तन्ख्वाह  इस  बात  पर  दी  जाती  है  कि  किसी  व्यक्ति ने  कितना  काम  किया  हैं  |  वहां  पर

 सामूहिक  खेती  का  तरीका  अपनाया  गया  है  और  सहकारी  समितियां बनाई  गई  हैं  ।  उपज  से  जो  धन

 मिलता  वह  सब  में  बराबर-बराबर  बांटा  जाता  लेकिन  बराबर-बराबर  इस  मायने  में  नहीं  कि  वे

 कोआपरेटिव  सोसायटी  के  बराबर  सदस्य  जितना  अधिक  काम  किसी  व्यक्ति  ने  किया  होता

 उतना  ही  अधिक  उसको  पारिश्रमिक  मिलता  है  ।  दूसरे  देशों  में  भी  इसी  प्रकार  की  पद्धति  अपनाई  गई  है  ।

 जिस  किस्म  की  स्थिति  हमारे  देश  में  आपने  उत्पन्न  कर  रखी  वैसी  किसी  भी  देश  में  नहीं  मिलेगी  ।

 मैं  यह  चाहता  हुं  कि  हमारे  देश  के  पुराने  राजा  महाराजा  लोग  इस  बात  को  समझें  कि  यदि  हम

 साधारण  नागरिक  की  तरह  यहां  पर  रहना  चाहते  तो  हमको  सब  विशेषाधिकार छोड़  देने  चाहियें  |

 उनको  चुनाव  लड़ने  का  अधिकार  दिया  गया  ।  वह  ठीक  हैँ  ।  उनको  नागरिक  बनाया  गया  ।  वह  भी

 ठीक हैं  ।  उनको  श्राप  बड़ी-बड़ी  तन्ख्वाहें भी  दे  रहे  हैं  शौर  वह  इसलिये  कि  उन्होंने  त्याग  किया

 था  भ्र  अपने  राज्यों  को  भारत  में  मिलाया था  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  तो  उनको  करना

 ही  था  ।  यह  तो  देश  की  मांग  थी  ।  ऐसी  ही  देश  की  हवा  थी  fee  उनको  ऐसा  करने  के  लिये  विवाद  होना

 पड़ा  ।  ऐसा  न  तो  वहां पर  ऐसे  उपद्रव  ऐसे-ऐसे  बवंडर  उठते  कि  उनके  राज्य

 मिट  उन्हें  कोई  तन्ख्वाहें  न  मिलतीं  पौर  उन्हें  कोई  जानता  भी  न  ।  उन्होंने  समय को  पहचाना  कौर

 सरदार  पटेल  की  आवाज  भारत  सरकार  के  कहने  के  अनुसार  उन्होंने देश  का  साथ  इस

 लिये  हमने  उनके  लिये  द ५५  मुक़र्रर  कर  दीं  ।  भ्रमर  कोई  यह  सोचता  है  कि  देश  चाहे  जितना

 निकल  परन्तु  उस  पुरानी  स्थिति  को
 न

 बदला  जिसमें  एक  ऐसा  तबका  बना
 जोकि

 संविधान  के  विपरीत  काम  कर  रहा  है--विपरीत इस  दृष्टि  से  कि  उन्होंने  ठद्  के  निर्माण  के  कामों

 कया  सहयोग  दिया  कौन-कौन  से  सहायता  के  काम  किये  श्राप यह  गिनाने में  wees  क्योंकि

 इस  सम्बन्ध में  उनका  रवैया  बिल्कुल  नकारात्मक  रहा  है--तो  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  वर्तमान
 स्थिति

 में वह  ठीक  नहीं  है  तौर  सम्भव  भी  नहीं  है
 ।

 बदलती  हुई  परिस्थितियों  के  भ्रनुकूल हमें  सब  वातावरण

 को  बदलना  होगा  ।

 हमारे  सामने  सैंकड़ों  ऐसे  उदाहरण  are  हैं  कि  साधारण  नागरिकों  गरीब  लोगों  ने  राजाओं

 के  पास  कर्ज  के  रूप  डिपाजिट  के  रूप  में  रुपये  जमा  किये  हुए  लेकिन  वे  वापस  नहीं देते  हैं  ।  राज

 परिस्थिति  यह  है  कि  अगर  वे  उन  राजाओं  के  खिलाफ  मुकदमा  चलाना  चाहते  तो  पहले  उनको

 ate  सरकार  के  पास  अनुमति  प्राप्त  करने  के  लिये  जाना  चाहिये  ।  श्राप  देखें  कि  ये  शासक  लोग  बड़े
 प्रभावशाली  होते  हैं  are  मंत्रालय  कौर  सचिवालय  की  हालत  हम  देख  ही  सकते  हैं  कि  किस  प्रकार  हमारे

 बीच  में  भ्रष्टाचार  फैला  gar  है  ।  परिणाम  यह  होता  है  कि  ये  लोग  प्रभाव  डालते  व्यय  करते  हैं प्रौर

 उनके  विपक्ष  में
 आज्ञा  निकलने

 में  बहुत  विलम्ब  होता  है  कौर  कार्य  शी  घ्रतापूर्वक  नहीं  होता  है  |  राजा

 महाराजाओं  के  पास  धन  व्यय  करने  कौर  मुकदमा  लड़ने  की  जो  शक्ति  कौर  साधन  होते  उसको  देखते

 हुए  एक  साधारण 1  गरीब  नागरिक  उनके  खिलाफ  मुकदमा  चलाने  में  कैसे  समय  हो
 सकता  है

 उन
 दोनों
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 का  मुकाबला  ही  क्या है
 |  इसके  ग्र लावा  वहू  न्याय  तक  पहुंच ही  नहीं

 जबकि  वह  केन्द्रीय  सरकार

 की  भ्राता न  ले  और  केन्द्रीय  सरकार  का  प्रथ  है सचिवालय  कौर  वहां  प्रभाव  के  प्रयोग  कौर  भ्रष्टाचार

 की  जो
 बातें  होती  उनको  हम  सब  जानते  ही  हैं

 ।  सैंकड़ों  ऐसे  उदाहरण हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  को

 पता  ही  नहीं  चल  पाता  हैं  इसलिये  भ्राता  नहीं  मिल  पाती है  ate  साधारण  नागरिक  राजा

 राजाश्रों से ग्रपना पैसा से  अपना  पैसा  वसूल  नहीं  कर  सकता है

 श्री  दी०  चे  शर्मा  (  एक  उदाहरण  तो  दें  ।

 श्री  ०  ला०  द्विवेदी  :  एक  उदाहरण  तो  यहां  पर  है  ।  यहां  पर  महाराजा  आनन्द  चन्द  बैठे

 एक  गरीब  बुढ़िया  पहले  इनके  राज्य  में  अपने कई  हजार  रुपये  इनके  पास

 जमा  कर  दिये थे  लेकिन  जब  वह  रुपया  मांगने के  लिये  कराई तो  उन्होंने  उसको  मकान  से  निकलवा

 दिया  झर  कहा  कि  हमारे  पास  पैसा  नहीं  है  ।  वह  बेवा  मरने  वाली  है  ।  उसके  पास  खाने  को  पैसा  नहीं

 हैं
 ।

 उसका  कोई  लड़का  बच्चा  भी  नहीं  जोकि  उस  steered  दे  ।
 वह

 उस  रुपये से  भ्र पना

 शेष  जीवन  सुख  से  बिता  सकती  है  कौर  अपना  निर्वाह  कर  सकती  लेकिन  उसके  पास  इतनी  सामर्थ्य

 नहीं है  कि  वह  भारत  सरकार
 के

 पास  पहुंच  सके
 ।

 उसका  कोई  वकील  नहीं  है  जिससे  वह  रजि ही
 लिखवा  सके  ।  न्यायालय  में  जाने  का  अ्रधिकार  area  उस  को  दे  नहीं  रखा  है  ।

 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मैं  इस  सदन  का  समय  इस  प्रकार  की  मिसालें  दे  कर  खर्च  नहीं
 करना  चाहता  हूं  ।  भ्रमर  कोई  जानना  तो  उसको  इस  प्रकार  की  दर्जनों  सैंकड़ों  मिसालें

 मिल  सकती  हैं  ।

 श्राप
 के  ये  कावेनेन्ट  )  किस  के  लिये  हैं  ?  वे  बनाये  किसने  संविधान  सभा  किस

 ने
 बनाई  ?

 संविधान  सभा  जनता  की  प्रतिनिधि  थी  sere  राज  जनमत  लिया  तो  मालूम  हो

 जायेंगी  कि  जनता  यह  चाहती  हैं  कि  ऐसे  अधिकार  wa  भूतपूर्व  शासकों  के  पास  नहीं  होने  चाहियें  ।  अगर

 ग्रुप  जनमत  तो  ग्राहको  इसका  प्रत्यक्ष  प्रमाण  मिल  जायेगा  |
 ्

 श्राप  प्यार  जनता  की  आवाज  नहीं  सुनते  हैं  तो  मैं  चाहता हूं  कि  aa  संसद  सदस्यों  को  छुट  दे

 दीजिये
 कि

 वे  जिस  पक्ष  में  चाहें  प्रगति  राय  दे
 श्राप  उनको  किसी  तरफ  मत  देने  के  लिये  मजबूर  न

 च  र  उ
 श्राप  feet  की  बात  छोड़  सचेतक  का  इस्तेमाल  न  तो  श्राप  देखेंगे  कि  कितने

 माननीय  सदस्य  इसके  पक्ष  में  वोट  देते  हैं
 ।  ५००  सदस्यों  में

 से  शायद ही  कुछ  एक  सदस्य  ही  ऐसे

 होंगे  जो  इसके  खिलाफ  वोट  देंगे  ।  बहुत  कम  सदस्य  ही  इस  बात  को  चाहेंगे  कि  राजाश्रो ंके  विशेषाधिकार

 बने  रहें  ।  मैं  समझता  हूं  कि
 भ्रमर  माननीय  मंत्री भी  अपनी  अन्तरात्मा को  तो  वह  भी  बोल

 उठेंगे
 कि

 राजाओं
 कौर  महाराजाओं  के  ये  अघिकार  श्राज  के  जमाने  में  बने  नहीं  रहने  चाहियें  ।  ये

 प्रतिकार  समय  के  प्रतिकूल हैं  ।  मैं  इस  बात  को  जानता हूं  कि  उनको  इस  विधेयक  के  विपक्ष में  बोलना

 हैं  क्योंकि  वह  समझते  हैं  कि
 उनके

 ये  विशेषाधिकार कुछ  दिन  ae  चलने  चाहियें  ।  मैं  समझता हूं  कि
 जब

 तक
 बवन्डर  खड़ा  न  हो  देश  की  जनता  शभ्रान्दोलन  न  वह  चिल्ला  न  उठे  तब  तक  ये

 अधिकार  समाप्त  नहीं हो  सकते  ।
 मैं  आपको  बतलाना  चाहता हूं  कि  १०  सालों से  निरन्तर  मैं  यह

 आवाज़  उठाता AT  रहा  था
 कि  झपने यह  जो  ग द्नौर घ श्नेणी  के  राज्य  रखे  हैं  इनको

 समाप्त
 कर

 दीजिये  क्योंकि  राज्यों  को  ऊंची-नीची  श्रेणियों  में  विभक्त  करना  गलत  है  कौर  सारे
 भारतवर्ष  में  एक  ही  श्रेणी  के  राज्य  होने  चाहियें  ।  मैं  इस  बात  की

 मांग  करता  रहा  हूं  कि  राजप्रमुख  की

 प्रथा  समाप्त  कर  दी  जाये  परब  सब  राज्यों  में  राज्य
 पाल  होने  चाहियें

 ।
 इस  प्रकार  की  बहुतसी बात

 मैंने  कही  हैं  इन  सब  बातों  को  कहने  से  मेरा  तात्पर्य  यह  थां  कि  जो  ara  यह  चाहते  हैं  कि  सारे  राज्य

 तरक्की  करें  यह  बिना  वर्गीकरण  मिटाये  पूरा  नहीं  हो  सकता  था  कौर  ये  जो  पिछड़े  हुए  हिस्से  थे  वे  तरक्की
 नहीं कर  सकत  इस  चीज  को  टालते  गये  ।  आखिरकार  झ्रापको  राज्य  सीमा

 आयोग  की  नियुक्ति
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 ला०  द्विवेदी |

 करनी  पड़ी  उसने  जब  इसी  प्रकार  की  सिफारिशें  कीं  तो  शझ्रापकों  मजबूर  होकर  इनको

 पड़ा  ।  ।  राज भी  श्राप  कोई  किसान  मुक़र्रर  तो  मैं  विश्वासपूर्वक  कह  सकता हूं  कि  वह

 भी  इस  बात  की  सिफारिश  करेगा  कि  इस  विशेषाधिकार  को  समाप्त  कर  दिया  जाये  कौर  आपको

 मजबूर हो  कर  उसकी  इस  सिफारिश को  मानना  पड़ेगा  ।  इस  वास्ते  इस  कमिशन  को  नियुक्त  करक

 कौर उस  पर  लाखों  रुपया  खर्चे  करने के  बाद  इस  चीज  को  स्वीकार  करते  हैं  तो  इससे

 श्रच्छा तो तो  यही  है  कि  are  इस  विधेयक  को  alt  स्वीकार  कर  लें  ।  प्राकार  चाहिये  कि  श्राप  समय  की  जो

 पुकार  है  उसको  तन  शौर  उसके  मुताबिक  काम  करें  |

 एक  छोटी-सी  धारा  भारतीय  प्रक्रिया  संहिता  में  नम्बर ८७  इस  में  यह  लिखा

 हुजरा है

 धारा  ८५  कौर  घारा  ८६  की  उप-धारा में  (१)  (३)  ठीक  उसी  भांति

 भूतपूर्व  राज्यों  के  शासकों  के  सम्बन्ध  में  मान्य  होंगी  जिस  भांति  वे  किसी  विदेशी  राज्य

 क  शासक  क  सम्बन्ध म  मान्य  ह  |

 मैं ने  अभी  धारा  ८५  भी  पढ़ी  थी  और  धारा  ८६  की  भी  कुछ  उपधारायें  पढ़ी  थीं  कौर  जिनको

 इन  राजाश्रों  महा  राजाओं  पर  उसी  तरह  से  लाग  किया  गया  हैं  जिस  तरह  से  विदेशी  शासकों  पर  ।  यह  सब

 निरंक  बेकार  हैं  शर  प्रापक  लिये  बरच्छा  यही  है  कि  बाप  इस  विधेयक  को  स्वीकार  रकर  लें  ्र  जनता

 को  बता  दें  कि  श्राप  उसके  साथ  हैं  अरार  पूंजीवादी  लोग  या  बड़े-बड़े  राजा  महाराजाओं  की  जो  हमारे

 स्वच्छ शरीर  में  जौंक  की  तरह  चिपके हुए  उनकी  बात  श्राप  नहीं  मानते  ।

 अपने इन  शासकों  को  समान  अधिकार  दे  रखे  हैं  प्रौर वे  भारत  के  वैसे ही  नागरिक  हैं  जैसे कि

 दूसरे  लोग
 ।

 प्राण  श्राप  यह  नहीं  करते  तो  मैं  चाहता  हूं  कि  जो  शासक  हैं  उनको  यह  कह  देना  चाहिये  कि

 वें  साधारण  नागरिक  के  जो  अ्रधिकार  वे  उन्हें  नहीं  चाहते  कौर  केवल  वे  अधिकार  जो  विदेशी  शासकों

 को  मिले हुए  वही  चाहते  इस  बात की  यदि  वे  घोषणा कर  दें  तो  उनको  इस  कानून  से  मुक्ति

 मिली  मुझे  इस  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  इससे  हमें  बहुत  प्रसन्नता  होगी  ।  उनको  बहुत  से  विशेष

 शिकार  प्राप्त  में  उन  सब  के  सम्बन्ध  में  नहीं  कहता  |  मेरे  पास  व्हाइट  पेपर  है  कौर  इसके  TU  २४०  में

 विशेषाधिकारों  ate  के  विषय  में  लिखा  gor  है  कि

 करारों  कौर  समझौतों  कथ्राघधार  पर  राजाओं  महाराजाओं  को  अधिकारों

 झर मान्यताओं  के  कायम  रहने  के  आराइ्वासन  दिये  गये  हैं  ।  ये  लोग  जिन  अधिकारों शादी

 का  उपभोग  कर  रहे  हैं  वे  राज्य-राज्य में  भिन्न  थे  ।  वें  उनका  उपभोग  झपने  राज्यों  में

 तथा  बाहर  भी  करते  थे  ।  मोटर  गाड़ियों  पर  नम्बर  की  तख्ती  से  नागरिक

 एवं  प्राय  नायाब  कर  शादी  से  aft  तक  के  छोटे  कौर  बड़े  अधिकार

 उन्हें  प्राप्त  न  भूत  में  न  अब  यह  उचित  नहीं  समझा  गया  कि  इन  अ्रधिकारों  की

 विस्तृत  सूची  बनाई  जाये  कारण  कि  यह  व्यवहारिक  न  था  ।  १९३४  में  चालू  की  जाने

 वाली  योजना  के  सूत्रपात  के  समय  चलाई  गई  चर्चा  अंग्रेजों  के  प्रभु  विभाग  ने  कह

 दिया  था  कि  इन  अधिकारों  को  मान्यता  देंने  के  सरकार  के  संकल्प  के  अतिरिक्त  कौर  कुछ

 नहीं  किया जा  सकता  ।  इत्यादिਂ

 इस
 तरह  से  इनके  बहुत  से  स्वत्व  कौर  भ्र धि कार  हैं  प्रौढ़  छोटे-से-छोटे  अ्रधिकार  से  लेकर  बड़े-से

 बड़े  अ्रघिकार  झपने  उनको  दे  रखे  हैं  ।
 मैँ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बाकी

 सब
 अधिकार  उनके  बने

 हम  उनको  शासक  मानेंगे  |  प्राय  उनको  बंदूक  बगैर  लाइसेंस  के  देते  हैँ  दूसरे  हथियार देत  मै

 बतलाना  चाहता  हुं  कि  इन  हथियारों  का  दुरुपयोग  किया  जाता  इनको  किराये  पर  दिया  जाता



 शुक्रवार, २१ २१  १९५६  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक  Yay

 इनको  डाकुओं  को  दिया  जाता  नगर  आपका  गुप्तचर  विभाग  कुशलतापूर्वक  कार्य  करता  है  तो

 वह  wet  ये  सब  बातें  बता  सकता  हैं  |  इस  तरह  से  प्राणों  उनको  जो  भी  अ्रधिकार  दिये  हुए  वे  दिये

 रहें ।  जहां  तक ये  चीजें  साधारण  नागरिक  पर  कोई  असर नहीं  डालतीं  या  उसकी  स्थिति  में  कोई

 नहीं  तब  तक  हम  की  सब  बातें  स्वीकार करते  हैं  ।  लेकिन  एक  छोटा  सा  विशेषाधिकार

 जो कि  उनको  ८७  के  अ्न्तगंत  मिला  आरा है, में उसकी में  उसकी  बाबत  कह  रहा  हैं  |  इसके  अलावा

 जितने  भी  कौर  उनके  विशेषाधिकार हैं  वे  बने  मैं  उनका  विरोध  नहीं  करता  ।  श्राप  जानते ही  हैं

 कि  किस  प्रकार  से  उन्होंने  जनता  के  साथ  व्यवहार  किया  किस  प्रकार  से  जन  सम्पत्ति  की  हानि  की

 किस  प्रकार  से  बड़े-बड़े  बड़ी-बड़ी  जमीन  उठा  रखी  है  कौर  किस  प्रकार  से  मकान  बरबाद  हो  रहे

 इन  ग्रा लो शान  मकानों में  सरकारी  कार्यालय  भी  बन  सकत  खेर  एक  अध्याय  तो  समाप्त  हो

 गया  ।  अरब  जब  हमने  भ्र पना  संविधान  तैयार  कर  लिया है  दीवार  बड़े-बड़े  कानून  हम  हर  रोज  बनाते हैं

 लेकिन  एक  ऐसी  बात  हम  नहीं  करते  हैं  कौर  वह  यह  कि  जो  साधारण  नागरिक है  उसको  हम  यह
 प्राधिकार  भी  नहीं  देते  हैं  कि  वह  इन  राजाओं  अर  महा  राजाओं  के  खिलाफ  सीधे  जा  कर  न्याय  प्राप्त

 कर  सके  |  उसको  श्रगर  न्यायालय  में  जाना  होता
 तो  पहले  उसको  सचिव के  पास  पहुंचना  पड़ता

 वहां  से  इजाजत  लेनी  पड़ती  जिसके  भ्रन्तगंत  कई  भ्रष्टाचार  की  बातें  रात  ौर  उससे  इजाजत
 च ७६. ५ ५

 लेने  के  बाद  ही  यदि  मिल  गई
 तो

 वह  न्यायालय  का  दरवाजा  खटखटा  सकता  हैं
 ।  यह  न्याय नहीं  यह

 बराबरी  नहीं  यह  संविधान के  भ्रनुसार  बात  नहीं है  श्रौर ऐ ऐसा  करके  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  श्राप  संविधान
 को  उपेक्षा  करते  इस  किस्म  के  वाहियात  विशेषाधिकार  श्राप  wa  भी  राजाओं  को  दिये  हुए  हैं  जिस

 से  जनता को  परेशानी  उठानी  पड़ती है  ।

 आपने  संविधान  में  लिखा  शुभ्रा  है  कि  श्राप  अपाहिजों  उनको  जो  काम-काज  करने  के  काबिल  नहीं

 पेंशन  देगे
 ।

 प्राय  राज  तक  उनको  पैंशन नहीं  दे  सके  हैं  ।  प्रा पने  चन्द  दिन  हुए  एक  छोटा सा  विधेयक

 पारित  किया  था  कौर  उसमें  आपने  कुछ  व्यवस्था का  किया  जाना  स्वीकार
 किया  था  लेकिन

 म
 कहना  चाहता  हूं  कि  जिन  विद्वानों  के  पास  कुछ  सम्पत्ति  थी  ale  उन्होंने तथा  दूसरे  लोगों  ने  उसे  इस

 उद्देश्य से राजाश्रों से  राजाओं  के  पास  जमा  करवा  दिया  था  कि  बुढ़ापे  म  वे  उनसे  लकर  उसका  उपयोग  साज

 उससे  वे  वंचित  हो  गई  हैं  क्योंकि  आपका  कानन  उनकी  राह  में  रुकावट  पैदा  करता  है  |  उनके पास  इतने

 साधन  नहीं  हूं  कि
 वे

 ग्रुप
 तक  पहुंच  सकें  शर  प्राप्ति  स्वीकृति प्राप्त  करने  के

 मुकदमा
 चला  सकें

 |

 ऐसी  स्थिति  में  में  चाहता  हूं  कि  साप  साधारण  नागरिक  की  सहायता  करें  ।  इससे  श्राप  साधारण  जनता

 के  मत  भी  प्राप्त  कर  सकेंगे  प्रौर  उसके  साथ  न्याय  भी  करेंगे  |  इन  शासकों  की  सहायता  झपके

 किसी काम  नहीं  करायेंगी  ।  आपको  देनें  के  लिये  इनके  पास  are  कुछ  भी  नहीं  है  मत  भी  नहीं है  कौर

 जनता  में  कोई  इनके  समर्थक भी  नहीं  रह  गये  हैं  ।  इस  वास्ते मैं  चाहता  हुं  कि  मंत्री  महोदय  अपनी

 राय को  बदलें  गौर  न्याय  मंत्रालय  ने  जो  राय  बना  रखी  है  उसकी  परवा  न  करें  ।  न्याय मंत्रालय तो
 लकीर

 का  फकीर है  |  उन्होंने  तो  एक  कावेनेंट  देख  रखा  है  प्रौर  उनका कहना  है  कि  वे  उसके  खिलाफ

 नहीं  जा  सकत हैं
 ।  इस  देश में  ने  एक  सरकार  को  खत्म  कर  दिया  प्रकार  उसके  स्थान  पर  दूसरी

 सरकार  बना  ली  हें
 ्र  जो

 गवर्नमेंट  श्राफ  इंडिया  एक्ट  था  वह  रखा  का  रखा ही  रह  गया  ।  इंग्लैंड

 की  पालियामेंट ने  जितने  भी  कानन  बना  रखे  थे  वे  तमाम के  तमाम  रद  हो  गये  कौर  यहां  पर

 एक  स्वतन्त्र सरकार  कायम  हो  गई  ।  उसके  बाद  एक  कानन  था  जिसके  जरिये  सें  भारतीय  राज्यों  में

 डाक-तार  सुरक्षा  और  वैदेशिक  कार्य  के  महकमे  आपके  हाथ  में  प्रा  गये
 ।  यह

 कानून
 भी

 रखा  रह  गया
 गौर

 आपने  तमाम की  तमाम  रियासतों  को  भी  खत्म  कर  दिया  ।  उनको  किसी  न  किसी  भारतीय  राज्य  में

 विलीन  कर  दिया  गया  कौर  एक  नया  नक्शा  आपके  सामने  आरा  गया
 ।  गरब  राज  के  जमाने  में  श्राप  पुरानी

 लकीर  को  पीटते  रहेंगे  भ्र ौर  लकीर के  फकीर  बनें  रहेंगे  तो  इस  देश  की  प्रगति  रुक  जायेंगी  ।  हमारे  न्याय

 मंत्रालय  को
 भी

 चाहिये
 कि

 वह  प्रगति  के  पथ  पर  चले  |  उसको  चाहिये  कि  वह  सुन्दर  कानूनों  के  पारित



 त्रि vas  व  od hee  संहिता  विधेयक  २१  PEK

 Ho  ला० द्विवेदी

 होने  में  रोड़े  न  श्रीकांत  ।  जब  सदस्यगण  किसी  कानून  को  लाते  हैं  तो  वे  बड़े  सोच  विचार के  बाद  ही

 लाते हैं  |  श्राप  जनता  की  भावना  की  उपेक्षा  करना  चाहते  हैं  तो  कर  सकते  हैं  लेकिन इस  तरह से  काम

 नहीं  चलेगा  |  राज  हमारा  देश  बहुत  अराग  बढ़  गया  हैं  |  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  देश-विदेश  में  जा  रहे

 हैँ  और  हमारी  चान  बढ़ा  रहे  हमारी  प्रतिष्ठा  को  बढ़ा  रहे  हैं  ।  विदेशों  से  जो  लोग  जाते  दूसरे  देशों

 के  जो  प्रधान  मंत्री  राते  वे  भारत  की  तारीफों  के  पुल  बांधते  हैं  झर  कहते  हैं  कि  भारत  बड़ी  तेजी  से

 प्रगति  कर  रहा  है  ।  यहां  पर  बड़ी-बड़ी  योजनायें  कार्यान्वित  हो  रही  हैं  ।  इस  सब  के  होते  हुए  हमारा  जो

 न्याय  मंत्रालय  हैं  वह  अपनी  राय  को  बदलना  नहीं  चाहता  कौर  यह  नहीं  जानता  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री

 हमारे देश  को  कहां  लें  जाना  चाहते  हैं  ।  और  न्याय  मंत्रालय  किस  गट्ठे  की  ध ज  बढ़  रहा हैं  ।

 इस  वास्ते wa  भी  समय  हैं  कि  न्याय  मंत्रालय  अ्रपनी  राय  को  दौहराय  ।  मैं  विदवासपूर्वेक  कह

 सकता  हूं  कि  अगर  श्राप  गृह-मंत्री  पंडित  पन्त  को  यह  बात  कहेंगे  तो  वह  मान  लेंगे  चार  कहेंगे  कि  यह

 सही  है  पर  हमें  इस  विधेयक  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।  विधि  मंत्री  श्री  पाटनकर  ने  ही  ऐसा

 कानून  सदन  में  प्रस्तुत  किया  जब  वे  मंत्री  नहीं  थे  वे  अपनी  राय  नहीं  बदल  सकतें  ।  पंडित

 जवाहरलाल  नेहरू  भी  इसके  पक्ष  में  होंगे  र  कांग्रेस  में  जितने  भी  माननीय  सदस्य  हैं  वे  भी  इसको

 पसन्द  करेंगे  पौर  साथ  ही  साथ  विपक्ष  के  जो  सदस्य  गण  हैं  वे  भी  इसका  विरोध  नहीं  करेंगे  |  ऐसी

 स्थिति में  मैं  नहीं  समझता  कि
 जब

 सारे
 का

 सारा  जनमत  एक  तरफ  है  तो  श्राप  क्यों  एक  सैक्रेटरी

 साहब  जो  एक  कमरे  में  बेठ  कर  भ्र पनी  राय  बनाते  हैँ  उनकी  बात  को  मानते  हैं  सनौर  इसका  विरोध

 करते  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  राज  देना का  झर  समय का  तकाजा  कि  ara  इन

 बातों  को  मानिये  जिनकों  जनता  बहुत  बड़ी  तादाद  कौर  बहुमत  से  चाहती है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  कों  विचार  के  लिये  mx  पारित  होने  के  लिये  प्रस्तुत  करता

 हूं  शर  आपसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  मेरे  इस  विधेयक  को  श्राप  स्वीकार  कर  लें  ।  इस  से  बहुत  बड़ा

 कल्याण  होगा  ।

 | महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हु

 श्री टेक  चन्द  (  अ्रम्बाला-शिमला  :  मैं  इस  विधेयक  के  प्रस्तावक  को  बधाई  देता  क्योंकि

 वह  हमारी  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  रो  एक  धब्बा  मिटाने  का  प्रयास  कर  रहें  हैं  ।  यह  केवल  धब्बा  ही

 देश  के  नागरिकों  के  नीचे  विभेद  करने  का  साधन  भी  है  ।

 यह  विशेषाधिकार  भारतीय  राज्यों  के  नरेशों  को  दिया  गया  था  ।  wa  जबकि  उनका  वहू  दर्जा

 नहीं  अर्थात्  जब  वे  राज्य  के  प्रमुख  नहीं  तो  उनके  विशेषाधिकार  बनाये  रखनें  का  कोई  कारण

 नहीं  |  जब  तक  इन्हें  भारत  की  नागरिकता  प्राप्त  नहीं  हुई  श्राप  उनके  विशेषाधिकार कायम  रख

 सकते थे  ।  किन्तु  उनके  इस  देश  के  नागरिक  बन  जाने  के  वे  विशेषाधिकार  क्यों  प्रयोग  करने

 दिये  जायें  जो  विदेशी  राजाओं  या  विदेशी  राज्यों  के  प्रमुखों  के  लिये  हैं  ।
 यदि  उनको  ऐसे

 विशेषाधिकार  दिये  जिन  से  दूसरे  नागरिक  मूल  अधिकारों  से  वंचित  न  तो  मुझे  कोई
 =
 ह पत्ति  न  होगी  ।  बाप  उन्हें  बिना  लाइसेंस  के  बन्दूक  रखने  का  विशेषाधिकार  दे  सकते

 उनकी  कारों  के  लिये  लाल  रंग  की  प्लेटें  रख  सकते  तोपों  की  सलामी  का  विशेषाधिकार दे  सकते

 किन्तु  यदि  किसी  दसरे  नागरिक  को  उसके  अ्रधिकार  से  वंचित  करके  कोई  विशेषाधिकार देते  तो

 वह  बहुत  आपत्तिजनक  है  |

 इन  नरेशों  को  राज्य  क्षेत्रातीत  क्षेत्राधिकार  देने  का  परिणाम  क्या  होता  है  ?  में  वकील  होने  के

 नाते  झ्र पने
 अ्रनुभव से  कह  सकता हूं  कि

 हिमाचल  प्रदेश  के  छोटे-छोटे  राजे  दो-दो
 सौ

 रुपये  उधार
 ee  eee.

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 लेते  थेमोर  वापस  करने  से  इन्कार  कर  देते  भारत  सरकार  ऋणदाता  को  कहती  थी  कि  ag  विदेशी

 नरेश  हैं  वे  भारत  के  दीवानी  न्यायालयों  के  क्षेत्राधिकार  के  श्रन्तगंत  नहीं  बातें  ।  इसलिये  श्राप  चाहे

 दीवालिया  हो  जायें  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती  ।

 में  नहीं  समझ  सका  कि  यह  विशेषाधिकार  किस  सिद्धान्त  के  अ्रनुसार  दिया  गया  था  कौर

 इसे  क्यों  जारी  रखा  जा  रहा  है  कौर  किसी  नरेश  के  विरुद्ध  व्यवहारवाद  लाने  की  कभी  अनुमति  नहीं

 दी  गई  उनक  विरुद्ध  किसी  प्रकार  का  व्यवहारवाद  नहीं  लाया  जा  सकता  ।  इस  देश  के  विधान

 के  चर्चा  यदि  कोई  नरेश  किसी  को  जान से  मार  या  किसी  का  कोई  aT  तोड़  तो  भी  हरजाने

 के  लिये  उस  पर  मुकदमा  नहीं  चलाया  जा  सकता  न्यायालय  के  द्वार  वादी  के  लिये  बन्द  हैं  ।

 इस
 के

 यह  विशेषाधिकार  पारस्परिकता  काहे  ।  इसका  ग्रंथ  यह  हैं
 कि  इस  q

 के  प्रमुख  या  प्रतिनिधि  को  विदेशी  राज्य  में  उसी  प्रकार के  कौर  तत्स्थानी  विशेषाधिकार  प्राप्त  होतें

 हैं  कौर  जब  विदेशी  राज्य  का  प्रमुख  या  प्रतिनिधि  इस  देश  में  भ्राता  तो  उसके
 भी

 वही  विशेषाधिकार

 समझे  जाते  हैं  ।  जहां  तक  इन  नरेशों  का  सम्बन्ध  उनके कोई  राज्य  नहीं  हैं  कौर  पारस्परिकता  का  रन

 ही  पैदा  नहीं  होता  |  उन्हें  यह  विशेषाधिकार  देकर  आपको  बदले  में  क्या  मिलता  है
 ?

 वे  न  केवल  श्राप

 की  विधियों को  नहीं  बल्कि  उनकी  हंसी  उड़ाते  हैं  ।  वे  किसी की  जान  भी  ले  सकते

 मान  हानि  कर  सकतें  अपहरण  कर  सकते  हैं  किन्तु  न्यायालय  कहेगा  कि  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  जा  सकती  ।  श्राप  उन्हें  प्रौढ़  जो  चाहे  विशेषाधिकार  किन्तु  क्षेत्राधिकार से  उन्मुक्ति  देने
 की

 बात  समझ  में  नहीं  श्री  सकती  ।  इसका  कोई  आधार  नहीं  है  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है
 कि

 यह  धब्बा
 मिटा  देना  चाहिये  ।

 श्री  हो०  नाठ  मुकर्जी  (  कलकत्ता-उत्तर-पूर्व )  :  मुझे  हर्ष  है  कि  इस  सत्र  के  अन्त  में  हम  श्री

 द्विवेदी  के  विधेयक  पर  चर्चा
 कर

 रहे  है
 कौर  इसमें  से  एक  बड़ी  भारी  त्रुटि  दूर  कर  रहे  हैं

 ।
 मैं  श्रद्धा

 करता  हूं  कि  यह  विधेयक  सर्व  सम्मति  से  पारित  कर  दिया  जायेंगा  कौर  सरकार  कोई  प्राविधिक  आपत्ति

 उठायेगी  ।

 [  श्री  बर्मन  पीठासीन हुए  |
 ~

 धारा  ८७ख  की  विसंगति  इसलिये  रह  गई  है  कि  हमें  कुछ  चीजें  विमाजन  के  समय  विरासत  में

 मिली  हैं  ।  वे  oat  तक  हमारे  पास  हैं  ।  अरब  उन्हें  हटा  देते  का  समय  गया  है  ।  हमें  परब  यह  समझ  लेना

 चाहिये  कि  अरब  रजवाड़ों  का  जमाना  गुजर  चुका  है  ।

 हमें  भूतपूर्व  नरेशों के  विरुद्ध  कोई  शिकायत  नही ंहैं  ।  इस  सदन  में  भी  कुछ  नये  भूतपूर्व  नरेश

 जो  बहुत  माननीय  व्यक्ति हैं  ।  किन्तु  यह  उचित  ही  हैं  कि  जो  विभेदकारी  विशेषाधिकार  उन्हें  प्राप्त

 व  दूर  कर  दिये  जायें  ।  इसलिये मैं  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  का  सब  को  स्वागत  करना

 चाहिये  |

 मैँ  जानता  हूं  कि  हमें  यह  बताया  जायेगा  कि  हमारे  संविधान  में  कुछ  ऐसे  उपबन्ध  जिनके  कारण

 सरकार  इस  विधेयक  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकेगी  |  इस  सम्बन्ध में  तच्छधंद  ३६२  या  भ्रनुच्छेंद  RE  का

 उल्लेख  किया  जिनमें  भूतपूर्व  भारतीय  राज्यों  के
 नरेशों  के  विशेषाधिकारों  के  बारे  में  कुछ

 रिज़वान  दिये  गये  हैं
 ।

 किन्तु  मेरा  निवेदन  है
 कि

 हमें  इन  उपबन्धों  का
 निर्वचन  उदारता से  करना

 चाहिये  तौर  इनकी  भावना  को  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  संविधान  का  आदाय  यह  नहीं  है  कि  प्रत्येक

 विशेषाधिकार को  जो  भूतपूर्व  भारतीय  राज्यों  के
 नरेशों

 को  प्राप्त सदा
 जारी

 रखा
 जायेंगी  मैं

 मूल  परं ग्रेजी  में  ।
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 [  श्री ही०  ato  मुकर्जी |

 में  करता  हूं  कि  देश  के  लोगों  की  भावना  इस  सदन  की  राय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  माननीय

 मंत्री को  यह  विधेयक  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।

 इसका एक  कौर  महत्वपूर्ण कारण  यह  भी  है  कि  geyor में  हम  १८५७  की  स्वतन्त्रता  की  लड़ाई

 की  पहली  शताब्दी  मनाने  वाले  हैं  ।  इस  प्रकार  के  विशेषाधिकारों  से  उस  वातावरण  की  याद  ताजा  होती
 जिससे  हम  घृणा  करते  हैं--विशेषकर  शताब्दी  के  वर्ष  में  ।  मैं  अझाद्ा  करता  हूं  कि  सरकार  इस  विधेयक

 को  पारित  करने  में  कोई  रोड़ा  नहीं  श्रटकायेंगी  |

 fait  दी०  चं०  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  जो  समस्या  वह  सीधी  सी  है  ।  वह  यह  हैं  कि

 क्या  हम  भारत में  दो  प्रकार के  नागरिक  चाहते हैं  या  केवल  एक  प्रकार  के  ।  स्वतन्त्र  भारत  की

 नागरिकता
 का  अर्थ  राजनैतिक  समानता ।  मैं  समझता  हूं  कि  भारत  के  प्रत्येक  नागरिक

 को

 मताधिकार  प्रौढ़  समान  प्राप्त  समाजवादी ढंग  के  समाज  की  नयी  नीति  प्रत्येक  नागरिक

 को  aaa  समानता  का  श्राइवासन  गया  हैं  ।  किन्तु  इन  अ्रधिकारों  से  कहीं  अधिक  महत्वपूर्ण

 विधि  के  समक्ष  समानता  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  संभागों  में  एक  ही  बात  सुनायी  पड़ती  ह  कौर  वह  यह  कि  विधि  का  शासन  होना

 चाहिये  जिसका  aa  यह  है  कि  विधि  में  कोई  भेदभाव  नहीं  होता  |

 किन्तु  भारत  में  यह  एक  प्रकार  की  वैध-वैधता  है  जो  यथाशीघ्र समाप्त  की  जानी  चाहियें  ।

 भारतीय  राज्यों  के  भूतपूर्व  नरेशों  को  जिस  प्रकार  की  उन्मुक्ति  हमने  दी  है  वह  भारत में  लोक  तन्त्र

 के  सुचारु  रूप  से  चलने  के  लिये  घातक  है  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  टेकचंद  ने  अभी  बताया  है  कि  यदि  वे  किसी  व्यक्ति का  अपहरण

 किसी को  फैलाया  तो  उनसे  हरजाना  नहीं  लिया  जा  सकता  |  इस  प्रकार  के  विशेषाधिकार  समाप्त  किये

 जाने  चाहियें |  विदेशी  शासन काल  में  उन्हें कुछ  रियायतें  are  विशेषाधिकार दिये  गये  थे  श्री  वह

 समय  a  गया  हैं  जबकि  वे  अधिकार  वापस  ले  लिये  जाने  चाहियें  ।  मेर  माननीय  मित्र  श्री  ही०  ना०

 मुकर्जी  ने  कभी  बताया  हैं  कि  हमारे  देश  में  विदेशियों  का  शासन  मजबूत  बना  रखने  के  लिये  इन  देशी
 नरेशों

 को  रखा  गया  था
 |

 अब  विदेशी  शासक  जा  चुके  हैं  ौर  हम  स्वतन्त्र  हैं
 ।

 ये  नरेश
 a

 भारत  के  अन्य
 नागरिक  जैसे  ही  हैं  कौर  उन्होंने  अ्रपनी  इच्छानुसार  अपना  पेशा  चुन  लिया है  ।  अतः  यह  विधि  संबंधी

 तथा  संवैधानिक  विचित्रता  है  कि  ये  व्यक्ति  उन  व्यवहार  विधियों  के  अधीन  न  जिनके  watt  हम

 सभी  लोग  हैं
 ।

 में  कोई  कारण  नहीं  देखता  कि  वह  विधियां  उन  पर  क्यों
 न

 लागू  हों
 ।

 भारत  में
 म्यूजिक

 लोकतन्त्र  acute  समानता  उत्पन्न  करने  के  लिये  हमने  कई  बार  संविधान  भी  बदला  मैं

 श्री  दातार से  पूछता  हूं  कि  हम  इस  विषय  में  ही  संविधान पर  क्यों  as  रहें
 ?

 यदि  श्राप  संहिता
 पढ़ें

 तो  झ्रापको  मालूम  होगा  कि  इन  नरेशों  को  विदेशी  राजदूत  कौर  विदेशी  दूतों  के  साथ  रखा  गया

 जैसे  कि  वे  इस  देव  के  ही  न  हों  ।  किन्तु  यह  तो  उन  को  ही  चाहिये  कि  वह  यह  घोषित
 करें

 कि  हम  हज अपन  ऊपर  से  विदेशी  होन का  कलंक  मिटा  देना  चाहत  हैं  सनौर  यह  चाहते  हैं  कि  भारत  की
 नैतिक  बर्थ-व्यवस्था  में  हमें  पूरी  तौर  स  श्रात्मसात्  कर  लिया  जाये

 ।
 मैं  जानता हूं  कि  हमारे  प्रधान मंत्री

 की  ata पर  कुछ  नरेशों  ने  प्रगति  निजी  थैलियों  का  कुछ  भाग  भी  छोड़  दिया  है  किन्तु  सब  से  अच्छी

 बात  तो  यह  हैं  कि  वे  अरपना  वह  विशेषाधिकार  छोड़  दें  जो  उस  समय  की  याद  दिलाता  है  जब  कि  भारत

 पराधीन  था  ।  मेर  विचार  से  विदेशी  शासन  की  ये  स्मृतियां  समाप्त  कर  दी  जानी  चाहियें ।  इन

 नरेशों  से  कहा  जाये  कि  बे  अपन  सभी  विशेषाधिकार  छोड़  दें  ।  आगे  मेरा  निवेदन  हैं  कि  विधि  के  समक्ष

 समानता  का  सिद्धान्त  लागू  किया  जाये  ate  कोई  व्यक्ति  एक  दूसरे  से  किसी  प्रकार  वरिष्ठ न  समझा

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 जाये  ।  यह  विशेषाधिकार समाप्त  करके  ही  हम  यह  दिखा  सकते  हैं  कि  भारत  में  केवल  एक  ही  प्रकार की

 नागरिकता  हैं  ।

 श्री  काजमी  (  जिला  सुल्तानपुर--उत्तर  व  जिला  फैजाबाद  दक्षिण-पिचकी  इसमें  कोई

 संदेह  नहीं
 कि  संविधान में  भूतपूर्व  नरेशों  श्र

 विदेशियों
 को  कुछ  संरक्षण  दिया  गया  हैं  किन्तु  प्रश्न  यह

 है  कि  कया  वहू  उन  विशेषाधिकारों  के  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  है  जो  भूतपूर्व  नरेशों  को  दिये  जा  रहे  हैं
 ?

 वे  भारत  के  बाहर  न  कोई व्यापार  कर  सकते  हैं भ्र ौर  न  कोई  सम्पत्ति रख  सकते  ऐसी  दशा में

 उनका  कोई  विशेषाधिकार कायम  रखा  जा  सकता  है  ?

 धारा  ८५  से  केवल  उन्हें  भारत  में  कोई  विशिष्ट  काम  करने  के  लिये  कोई  अ्रभिकर्ता  नियुक्त  करने

 का विशेषाधिकार दिया  गया  है  ।  भारत में  किसी  शून्य  व्यक्ति को  भी  वह  अ्रधिकार  प्राप्त  है  ।  अतः

 हमें  इसमें  कोई  ग्रा पत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 at  धारा ८६  (१)  से  उन्हें  यह  विशेषाधिकार  दिया  गया  हैं  कि  विदेशी  राज्य के  किसी

 शासक  पर  किसी  न्यायालय  जो  मुकदमा  चलाने  के  लिये  अ्रन्यथा  उपयुक्त केन्द्रीय  सरकार
 की

 सम्पत्ति के  बिना  अभियोग  नहीं  चलाया  जा  सकेगा  |  मेरा  यह  निवेदन  हैं  कि  यदि  वह  विदेशी  शासक

 भारत में  व्यापार  करता  हो  तो  उसके  विरुद्ध  मुकदमा  दायर  करने  के  लिये  मंजूरी  अवद्य दी  जानी

 चाहिये  ।
 प्रत्येक  भूतपूर्व  नरेश  की  भारत में  चल  सम्पत्ति है  कौर  यदि  उसके  विरुद्ध  कोई  अभियोग

 चलाना  हो  तो  वह  उस  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  चलाया  जायेगा  ।  मेरे  माननीय  मित्र ने  जिस  प्रकार  के

 लेन-देन का  उल्लेख  किया वे  ऐसे  लेन-देन  हैं  जो  भूतपूर्व  नरेशों  ने  भारत  क  नागरिकों  के  साथ

 किये हों  ।  यदि  भारत  के  बाहर  उनका  कोई  होता तो  उन्हें  कुछ  संरक्षण  दिया  जाता  कि  इस

 सम्बन्ध
 में

 केन्द्रीय  सरकार की  मंजूरी  आवश्यक  होगी  |  जब  वे  भारत  के  बाहर  नहीं  रहते  हैं

 तो
 केन्द्रीय  सरकार को  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहिये  कि  प्रत्येक  मामलें में  मंजूरी  दी  जायेगी  ।  इस  में  कोई

 विशेषाधिकार at  seq  नहीं  है  ।  धन  यह  है  कि  धारा  ८६  (२)  के  aes प्रत्येक  उपबन्ध

 का  उल्लंघन कर  रहे  यह  केन्द्रीय  सरकार
 पर

 निर्भर  नहीं  है  कि  वह  उन्हें  कोई  विशेषाधिकार

 दें  ।

 वास्तव भ्रनुच्छेंद  ३६२  शौर  २९१  के  दिये  गये  विशेषाधिकार  बिलकुल  भिन्न

 शिकार हैं  ।  अनुच्छेद  २९१  में  केवल  भुगतान  का  तरीका  बताया गया  है  ।  वास्तव में  वह  विषय  राज्यों

 कैमरोक  नरेश  के  बीच  का  विषय  है  |  जनता  से  उसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  उस  अनुच्छेद  में  नरेश के

 व्यक्तिगत  ata  विशेषाधिकारों  ax  प्रतिष्ठान  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रत्याभूत  नहीं दी  गयी  है  |

 मैं  नहीं  समझता कि  माननीय  सदस्य  अधिकारोंਂ  का  थे  दूसरों  को  धोखा  देने  का  अधिकार

 कहेंगे  |  व्यक्तिगत  अधिकारों  में  यह  बात  नहीं  जाती  कि  दूसरों  से  बध  रूप  से  धन  ले  लिया जाये  प्रौढ़

 उसे  वापस  लौटाया न  जाये  ।  व्यक्तिगत  अ्रधिकारों  का  यह  wea  नहीं  कि  बिना  किसी  व्यवहारिक

 दायित्व के  दूसरों  की  सम्पत्ति  का  उपभोग  किया  जायें  ।

 जहां तक  गरिमा  का  सम्बन्ध  भ्रनुच्छेद  REL  ३६२  से  करार  के  कारण  किसी व्यावहारिक

 दायित्व  या  गिरफ्तारी  क  सम्बन्ध  में  उन्हें  कोई  संरक्षण  नहीं  दिया  गया  है  ।  मेरा  तो  यह  निवेदन है  कि

 वर्तमान  प्रथा  से  संविधान  के  अनुच्छेद १४  का  उल्लंघन  होता है  |  उस  अनुच्छेद  से  न  केवल

 संख्यकों  का  बहुसंख्यकों  से  बल्कि  बहुसंख्यकों  का  अल्पसंख्यकों  से  संरक्षण  किया  गया  यदि  किसी

 ने  भूतपूर्व  नरेश
 को  कोई  रुपया  उधार  दिया  हो  तो  न्यायालय से  रुपया  वसूल  करने  के  अ्रधिकार से  उसे

 केवल  इस  कारण  वंचित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  कि  वें  बहुसंख्यक  हैं  ।

 मूल  ग्रेजी  में  ।



 १४९०  व्य  वहार  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  २१  १९५६

 [  श्री  काजमी  ]

 सरकार  की  मंजूरी  न  देने  की  वर्तमान प्रथा  संविधान के  भ्रनुच्छेद  १४  के  प्रतिकूल |  और

 वह  किसी  भी अनुच्छेद  के  अनुरूप नहीं  है  ।  मैं समझता  हूं  कि  वर्तमान  विधेयक  से  वह  संदेह  प्रौर  कठिनाई

 दूर  हो  जायगी  कौर  स्थिति  स्पष्ट  होगी  ।  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 गयी  रामचन्द्र  रेडडी  :  यह  विधेयक  oe  महीनें  से  अधिक  अवधि  से  इस  सभा  के

 सामने  है  प्रौढ़  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  ने  यह  विधेयक  स्वीकार  कर  लेने  का  निश्चय  कर  लिया  होगा
 ।

 जब  वे  नरेश  शासक  नहीं  रहे  शर  में  समझता  हूं  कि  उनमें  से  afar  इस  बात  के  लिये  चिन्तित

 हैं  कि  वे  शासक  की  अपेक्षा  जनसाधारण में  ही  समझे  उन  पर  भी  देश  की  सामान्य  विधि  लागू

 की  जाये  ।  वे  शासक  यह  नहीं  चाहते  कि  उन्हें  शासक  कहा  जाये  वे  यह  संरक्षण  भी  नहीं  चाहते  |

 इस  शक्ति  का  यह  केन्द्रीयकरण  जारी  रखना  अनावश्यक  मालूम  होता  है  कौर  जनसाधारण  की  तरह  उनके
 साथ  व्यवहार करने  का  काम  न्यायालयों  पर  छोड़  दिया  जाये  ।  मैं  नहीं  समझ  पाता  कि कांग्रेस सरकार

 जो  समानता  और  स्वातन्त्र्य  का  सेन  करती  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  में  यह  विशिष्ट  धारा  क्यों

 जारी  रखना  चाहती है  ।  माननीय  मंत्री  से  मेरा  आग्रह  हैं  कि  वे  यह  विधेयक  स्वीकार  कर  लें  कौर  इन

 लोगों  जनसाधारण  बनने  की  अनुमति  दें  ।

 श्री  साधन  गुप्त  मेरे  विचार  से  इस  विधेयक  में  कम से  कम

 पन्द्रह  दिन  देर  हुई  है  क्योंकि  तक  इस  पर  पूरी  चर्चा  होकर  यह  पारित  हो  जाना  चाहिये  ।

 श्री टेक  चन्द  ने  बताया  है  कि  इन  शासकों  के  विरुद्ध  अभियोग  चलाने  उसके  लिये  केन्द्रीय

 सरकार  की  प्रनर्मा छ  प्राप्त  करने में  लोगों  को  कितनी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  किन्तु

 उसमें  कौर  भी कई  ate  महत्वपूर्ण  सिद्धान्त  निहित  इस  उपबन्ध  के  पीछे  कलंक पूर्ण  इतिहास

 के  भ्राता  पर  कौर  उन  निन्दनीय  सिद्धान्तों  के  कारण  भी  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हुं  ।

 इन  उपबन्धों  का  इतिहास  यह  है  कि  अंग्रेज़ों  को  इन  राजा  महाराजाओं  की  जरूरत  थी  किन्तु

 वें  अपनी  आ्रावश्यकतानुसार  इन्हें  गद्दी  स  उतार  देते  थे  या  बिठा  देते  थे  या  कौर  किसी  तरह

 गिरा  देते  थ  ।  किन्तु  जनता  की  नजरों  में  उन्हें  ऊंचा  उठायें  रखने  के  लिये  उन्हें  १६  या  २१  तोपों

 की  सलामी  लेने  का  अधिकार  दिया  गया  था  श्र  विदेशी  सार्वभौम  शासकों  के  बराबर  उन्हें  पद  दिया

 गया  इसी  कारण  उन्हें  भारत  के  न्यायालयों  में  अपन  विरुद्ध  किसी  कार्यवाही  से  उन्मुक्ति

 प्राप्त  थी  ।

 यह  एक  बड़ा  दुर्भाग्य  है  कि  रब  गणतन्त्र  संविधान  लागू  हो  जाने  के  बाद  भी  हमने  वही  बात  जारी

 रखी  है  |  श्री  मुकर्जी  ने  उसे  एक  भद्दा  जन्म-चिन्ह  बताया  है  किन्तु  मैं  तो  उसे  कौर  प्रतीक  बुरा  समझता  हूं

 क्योंकि  संविधान  लागू  होने  के  बाद  वह  हम  पर  लगाया गया  है

 यह  धारा  ८७ख व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  में  एक  संशोधन  द्वारा  १९४५१  में  जारी  की  गयी थी  |

 मैं  जानता हूं  कि  उससे  पुराना  उपबन्ध  एक  अलग  तरीके  से  जारी  रखा  गया  है  किन्तु  यह  लज्जा
 की  बात

 है  कि  लोकतन्त्रात्मक  सरकार  कहलाने  बाली  भारत  की  गणतन्त्र  सरकार  ने  ऐसा  विधान  पारित

 किया  ।  उस  विधि  के  विरुद्ध  ही  हम  राज  ग्रा वाज़  उठा  रहें  हैं  ।

 मुझे  सन्देह  है  कि  सरकार  यह  विधेयक  स्वीकार  नहीं  करेगी  |  कारण  यह  है  कि  जब  कभी  देशी

 नरेशों  के  बारे  में  कौर  उनकी  निजी  संपत्ति  के  बारे  में  प्रश्न  पूछे  जाते  हैं  तो  यह  उत्तर  दिया  जाता  है
 कि

 वह  सब  बताना  सार्वजनिक हित  में  नहीं  है  |  इस  प्रकार  के  व्यवहार  से  हमें  सन्देह  उत्पन्न  होता  है  ।

 इसी  आधार  पर  मुझे  श्रीलंका  है  कि  सभा  के  सभी  दलों  से  समर्थन  प्राप्त  होने  पर  भी  यह  विधेयक
 स्वीकार  न  किया  जाये  ।

 me  अनल

 मूल ा  परं ग्रेजी  में  ।



 २१  PEXS  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  १४९१

 मैं  यह  भी  जानता  हूं  कि  संवैधानिक  कठिनाइयां  सामने  रखी  जायेंगी  ।  श्री  मुकर्जी  कौर  श्री  काजमी

 ने  अनुच्छेद  REY  प्रौर  ३६२  की  व्याख्यायें  दी  हैं  किन्तु  यदि  उस  कारण  कोई  कठिनाइयां  हों  तो  मैं  यही

 कहूंगा  कि  यह  कलंक  हटाने  के  लिये  संविधान में  संशोधन  किया  जाये  ।  यदि  संविधान का  कोई  खण्ड

 या  उसकी
 AREA  इस  प्रकार  हो  कि  ऐसा  विधेयक  उस  कारण  रद्द  हो  जाये  तो  ag  संविधान  ही

 तथ्यात्मक  पों  के  विपरीत  है  शौर  ऐसा  संविधान  नहीं  रखना  चाहिये  जो  लोकतन्त्रात्मक  भावनाओं

 के  भ्रनुरुूप  न  हो  ।  यदि  सरकार  इस  कारण  संविधान  में  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  करे  तो  हम  विश्वास  दिलाते

 हैं  कि  हम  चाहे  वे  किसी  दल  के  उन  संशोधनों  को  वास्तव  में  कार्यान्वित  करने  में  सहायक

 होंग े।

 सम्भव हैं  कि  उन  नरेंशों  को  उनके व्यक्तिगत  विशेषाधिकारों  का  संरक्षण किये  जाने  के  प्रशासन

 दिये  गये  हों  किन्तु  उन  श्राइवासनों  का  कोई  नैतिक  मूल्य  नहीं  है  ।  वे  श्राइवासन देश  की  वर्तमान  परिस्थितियों

 के  बिलकुल  प्रतिकूल  हैं  |  मेरा  यह  प्राग  है  कि  यह  विधेयक  स्वीकार  किया  जाये  ।  मैं  इससे  सहमत

 नहीं  हूं  कि  उसमें  संविधान  की  कोई  रोक  है  यदि  हो  भी  तो  वहू  रोक  हटा  दी  जानी  चाहिये  केवल

 उस  कारण  विधेयक  रह  नहीं  कर  दिया  जाना  चाहिये
 |

 हम  चाहते  हैं  कि  देश  की
 लोकतन्त्रात्मक  भावनाओें

 का  समुचित  चादर  किया  जाये  भ्र ौर  तभी  सरकार  लोकतन्त्रात्मक  होने का  दावा  कर  सकती  ह्

 इसके  पहचान  लोक-सभा  २२  १९४५६  के  ग्यारह  बज  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  २१  १९५६  |

 विषय

 स्थगन  प्रस्ताव  PVR Y—3RR

 खाद्य  उपमंत्री
 मो

 ०  Fo  कृष्ण प्पा  )  द्वार  दिये
 गये

 वक्तव्य को  ध्यान  में  रखते
 अनाज

 ~

 हुए  भ्रध्यक्ष  महोदय  ने  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  के  बाढ़  पीड़ित &

 की  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  पर्याप्त  उपाय  करने में  सरकार  की
 कथित

 के  बारे  में  सर्वश्री  रा०  न०  सिंह  कौर  रामजी  वर्मा  द्वारा  सुचित

 स्थगन  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  की  सहमति  नहीं  दी  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  PV RQ—3}R

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखे  गये

 (१)  विभिन्न  सत्रों  जैसा  कि  प्रत्येकके  सामने  दिखाया  गया  मंत्रियों  द्वारा

 दिये  गये  विभिन्न  वचनों  तथा  प्रतिमाओं  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही के  निम्न  विवरणों  में  से  प्रत्येक  की  एक-एक  प्रति  :

 (१)  प्रथम  विवरण  लोक-सभा  का  चौदहवीं  PENG

 (2)  ware  विवरण  संख्या  ७  लोक-सभा  का  तेरहवीं  PEUG

 (३)  भ्रनुपूरक  विवरण  संख्या  १३  लोक-सभा का  बारहवां  सत्र  LENE

 (¥)  शझ्रनुपूरक  विवरण  संख्या  es  लोक-सभा की  ग्यारहवां  १९५५

 (५)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  १८  लोक-सभा का  दसवां  १९५५

 (६)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  २४  लोक-सभा  का  नवां  REY

 (७)  अनुपूरक  विवरण  संख्या  २७  लोक-सभा  का  आठवां  Feu

 (२)  भारत  रक्षित  बैंक  १९३४  की  धारा  २१क  की  उपधारा

 (२)  के  ग्रीन  राजस्थान के  राज्यपाल  कौर  भारत  रक्षित बैंक  के  बीच

 हुए  मुख्य  तौर  भ्रनुपूरक  करारों  में  से  प्रत्येक  की  एक-एक  प्रति
 ।

 राज्य  सभा  से  सचदेवा  923.0 रे

 सचिव ने  राज्य-सभा  से  निम्न  दो  सन्देश  प्राप्त  होने  की  सूचना  दी  :

 (१)  कि  राज्य-सभा  लोक-सभा  द्वारा  ८  १९४५६  को  पारित

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  )  विधेयक  से  बिना  किसी  sates

 के  सहमत  हो  गई  है
 ।

 (२)  कि
 राज्य-सभा  लोक-सभा  द्वारा  ११  दिसम्बर  PEXE  को  पारित  विद्युत्

 संशोधन  विधेयक  से  बिना  किसी  संशोधन के  सहमत हो
 गई  है  ।

 प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  (1  | क ल grand  faa  गये  PV Rw~— BY

 सैंतीसवाँ  शौर  चालीसवां  प्रति तोदन  प्रस्तुत  feat  गया  |

 १४६२



 [  दैनिक  संक्षेपिका  VER ३

 विषय  पृष्ठ

 अनुपस्थिति  की  अनुमति  PVRZY—3R

 पादरी  na =  को  सारे  alae  त्र  के  लिये  सभा  की  बैठकों  से

 स्थित  रहने  की  अनुमति  दे  दी  गई  ।

 पारित  विधेयक  १४  ३६-७२

 बैंकिंग  समवाय  (  संशोधन )  विधेयक पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव

 चर्चा  जारी  रही  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  प्रौढ़  खण्डवार विचार  के
 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  emt

 गर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  स्वीकृत

 gat  I VI9R

 सड़सठवां  प्रतिवेदन  स्वीकृत  ।

 गर-सरकारो  सदस्य  का  विधेयक  पर:स्थापित  किया  गया  PVR

 वृद्ध  प्र  दुबले  व्यक्तियों  के  गृह  विधेयक ।

 गेर-सरकारी  सदस्य  का  विधेयक  वापस  लिया  गया  VwiBX—Go

 श्री  अठ  क०  गोपालन  के  मोटर  परिवहन  श्रमिक  विधेयक  पर  frat  करने

 के  प्रस्ताव  पर भ्रग्रेतर  चर्चा  जारी  रही  ।  चर्चा  के  विधेयक  सभा

 की  प्रकृति  से  वापस  ले  लिया  गया  ।

 नियम  समिति  का  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखा  गया  १८०

 सातवें  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  गयी  ।

 गेर-सरकारी  सदस्य  के  विधेयक  विचाराधीन

 श्री  म०  ला०  द्विवेदी ने  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  (atte)
 ८७  ख

 को  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  ।  चर्चा

 समाप्त नहीं  हुई  ।

 २२  EUR  की  कार्यावलि  ।

 निम्नलिखित  पर  विचार  कौर  उन्हें  पारित  करना

 श  फरीदाबाद  विकास  निगम  विधेयक  में  राज्य  सभा  द्वारा  किया  गया  संशोधन  |

 ः  दिल्ली  निर्माण कार्य  जारी  रखना  विधेयक ।

 रे  गन्दी  बस्तियां  तथा  विधेयक

 ्  दिल्ली  किरायेदार  संरक्षण  )  विधेयक

 प्र  पुस्तक  प्रदान  संशोधन  विधेयक  संघ  लोक

 सेवा  aa  के  प्रतिवेदन  के  बारें  में  प्रस्ताव पर  चर्चा ।
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